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 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 प्रोसेसकी  गई  सब्जियों  alt  फलों  का  निर्यात

 243.  Isto डो  ०  देसाई  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  far:

 (@)  भारत ने  फारस की  खाड़ी  के  देशों  को  परिरक्षित  तथा  प्रोसेस  की  गई

 सब्जियों  शर  फलों  तथा  पशुत्नों के  निर्धात में  बहुत  प्राप्त  की  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  हैं  श्र

 क्या  सरकार  को  इस  में  और  सुधार  की  श्राशा है  और  झौद्योगिक  एककों

 को  उनका  निर्यात  बढ़ाने  में  सहायता  करना  चाहती है  ?

 व्तनिज्य  ware  में  madi  feseart  प्रताप  tka)

 एक  विवरण
 सभा  पटल  पर  रखा  है

 जी

 S—I



 Oral  Answers  August  27,  1975

 विवरण

 1973-74,  1974-75  1975 के  दौरान

 डू
 o ey i  सऊदीਂ  यमन

 इ  राक  तथा  को  साधित  फल  साधित  सब्जियों  निर्यात '
 निम्नोक्त प्र  कार  रहा :

 मूल्य
 om,’ SUG  Bo  में

 1973-74  1974-75

 1975

 बनना  ES

 जिन्दा  जानवर  5.44  1.04  13.71

 साधित  फल  30.  88  86.03  115.22

 साधितਂ  सब्जियां  26.77  38.63  60.13

 re  ee  re  ee  रथ  ee

 63.09  126.70  189.06

 ee

 श्री  डी०  डी०  देस॥ई  गत  दो  वर्षों  में  निर्यात
 में

 -400  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।

 क्या  उद्योगों  को  बैंकिंग  तथा  ऋण  सम्बन्धी  सुविधाएं  श्रादि  दी  जा  रहीं  हैं  ।

 इनके  बारे
 में  निर्यात  dada  परिषद  मंत्रालय  श्रौर  ° fra  बैंक  को  चुका  क्या

 =a"
 दि  जहाजों में

 भेजने  कीਂ  सुविधाएं  श्रादि  दी  जा
 रही  कुछ  कम्पनियां

 इस  सम्बन्ध  में  सं  कोच  से  काम  ले  रही थी  ।

 श्री  fara  नाथ  प्रताप  सिह  हमपैकिंग  का  सामान  श्रायात  करने  की  श्रनुमति  दे  रहे

 निर्यात  में  श्रचानक  श्रत्याधिक  होने  से  पैकिंग
 के लिए  श्रावश्यक  टिनप्लेटों  की  कमी

 गईथी ।  इस  सम्बन्ध में  भारतीय  इस्पात  frost
 बात  की  जा  रही

 नौवहन a  अँ
 किंग

 के
 बारे

 में  हम  नौवहन  मंत्रालय  से
 परामशं  कर

 रहे  खराब

 होने  वाले  सामान  के  निर्यात के  सम्बन्ध  में  कभी  कभी  कठिनाइयां  होती  इस  पर  लगातार

 विचार  ही  रहा है  ate  सरकार  गुण  के
 श्राघार

 पर  .
 निर्णय  लेगी

 श्री  डी  ०  डी  ०  देसाई  :  ofaarac tart Todt
 देशों  में  पानी

 की
 कमी  श्रौर  सुखे की  स्थिति  श्र्त

 अधिकतर देशों  में  अभाव  भारत  में  जल
 की

 कोई  कमी  नहीं  क्या  सरकार  देश  को
 मिले  इस

 श्रवसर  का  लाभ
 श्रावश्यक  सुविधाएं  देकर  नहीं  उठाएगी  क्या  बड़ी  शझावश्यकता

 को  पूति  के  लिए  विशेष  व्यवस्था  की  जाएंगी ।

 2



 मौखिक  उत्तर 5  1898  )

 श्री  fayaaTa  प्रताप  fas:  कुछ  खाद्य  पदार्थों  की  कमी के  कारण  हमें  श्रपना  सामान

 बचने  क  अवसर  मिल  wee  तथा  सरकार ने  स्थिति  का  लाभ  उठान ेके  लिए  कदम  उठाए

 1976  में  श्ररबकी  खाड़ी के  देशों  को  एक  बिक्री  दल  भेजा  गया  था  ।

 जिन  डब्बा  बन्द  वश्वुद्रों  ४  लिए  चीनी  की  श्रावश्यकता  होती है  उन्हें  लेवी  मूल्य  पर  चीनी

 दी  जाती  रेल  भाड़ा  रियायतਂ  तथा  प्रभारित  शल्क  के  लिए  नकद  सहायता  सु  विधाएं

 दी
 जाती  हैं  सदस्य  इस  बात से  wana  बकरियों  शौर  भेड़ो ंका

 कोटा  बढ़ा  दिया

 गया है  यह  30,000 से  बढा  कर 2  से  4  लाख  दिया  गया  है
 ।  31-3-1976

 से  भैंसों  का  निर्यात  करने की  श्रनुमति  भी  दे  दी  गई  ।

 श्री  के  ०  लकप्पा  परिशोधित  फल  ate  सब्जियों  की  खाड़ी  के  देशों  में  हमारी  बड़ी

 अच्छी  खपत  परन्तु  उनके  उत्पादन  के  लिए  बंगलौर  श्रादि  दक्षिण  स्थानों  में

 ढांचा  तयार  करना  निर्यात  सम्बन्धी  श्रन्य  सुविधाओं  ate  परिवहन  के  साधनों

 की  कमी  के  कारण  कठिनाई  हो  रही है  इस  कारण  फल  और  सब्जियां  as  रही

 इन  सुविधाओं  को  विशेषकर  कर्नाटक  में  बंगलौर  जैसे  स्थानों  देने  के  लिए  सरकार

 ने  क्या  कदम  उठाए हैं  ?

 श्री  गाथ  प्रताप  fae  :  हमें  हघकरघा  सिले  का  स्टाक  इकट्ठा  हो  जाने

 समाचार  मिला  जिन्होंने  हवाई  परिवहन  के  लिए  सुविधाएं  दिए  जाने  का  श्रनुरोध

 किया है  ।  सुररिवहन  की  कमी  के  कारण  फलों  ate  सब्जियों  इकट्ठी  होने  की

 हमें  कोई  जानकारी  नही ंहै  ।

 at  राम  शोले  रेड्डी  :  कया  जानवरों  ले  जाते  समय  उनकी  मृत्य  हो  जाती  है  ।

 निर्यात  मूल्य  बढ  कर  1.88  करोड़  रुपये  हो  गया  क्या  यह  वुद्धि  मूल्य  बढ़ने के
 कारण  है  या  अधिक  मात्रा में  निर्यात के  कारण

 ow

 a.  fayat.a त  ary  fag  जानकारी के  सम्बन्ध  में  हमारे  पास  निश्चित

 नहीं  इस  वब  13  गुना  वुद्धि हुई  के  1.04  लाख से  बढ  कर  इस  वर्ष
 झप्रैल-दिसम्बर के  दौरान  यह  13.  71  लाख  रुपया  हो  गथा  है  ।

 थ्रो  घामनकर  :  क्या  सरकार  को  पता है
 कि

 प्याज  बड़ी  मात्रा  में  पड़ी है  श्रौर वह
 खराब  हो  रही  श्रौर  क्या  महाराष्ट्र  के न।सिक  जिने  में  निर्वात  को  सुविधा  wie  प्रोत्साहन
 के  श्रभाव में  प्याज  सड  रही

 at  tara wra  tis  fag:  यह  प्रश्न  परिशोधित  फल  ate  सब्जियों  से  सम्बन्धित
 क प्याज  का  निर्यात  1973-74  के

 1  os  से  बढ  कर  1974-75  में
 84  लाख  रुपया

 zt  गया  थां
 |  1975-76

 में  इसमें  कुछ  गिरावट  are
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 बद्चिम  बंगाल  और  maa  में  चाय  बागान

 1245.  श्री  रानेन सेन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बतानें  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वषਂ  1975 में  ak  TATE  1976  तक  चाय  के  निर्यात  में  भारी  वृद्धि हुई  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  कया  हैं

 सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  ate  श्रासाम  में  चाय  बागानों  में  सुधार करने  के  लिये
 क्या  कार्यवाही  की  है

 क्या  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  att  श्रासाम  में  रुगग  चाय  बागानों  को  कोई  वित्तीय

 सहायता दी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  है

 वाणिज्य  मंत्री  देवी  प्रसाद
 :  से  (=)  एक  विवरण सभा  पटल

 पर  रखा  जाता

 विवरण

 तथा (  इकाई  निर्यात  मूल्यों  में  सुधार  के  फलस्वरूप  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान

 चाय  से  निर्यात  श्राय  में में  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  है  star
 कि

 निम्नोक्त  से  स्पष्ट
 —

 aq  मात्रा  इकाई  मलय

 (10  लाख  किग्ा० )  (Ro HUT)  (%o  ०  )

 1973  188.19  142,71  7.58

 1974  205.91  188.  81  9.17

 1975  218.10  244.63  11,22

 19761  76,54  89.32  11.67

 (sats)

 1975  83,  99  92.  31  10.99

 ee  ei

 1960-61  से  चाय  बोर्ड  समस्त  भारत  में  चाय  उद्योग  के  विकास  के  लिये  way

 वित्तीय  सहायता  चला  रहा  योजनाग्रों में  बागान  वित्त  चाय  मशीनें एवं  सिचाई

 उपस्कर  किराया  पुर्रॉपण  उपदान  तथा
 हाल  ही

 में
 शुरू  की  गई  पुन्न  वीकरण  उपदान

 जो
 केवल  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  शामिल  हैं  चाय  बोर्डे  चाय  बागानों  के  लिये  mer far |  त

 मात्रा  में  उव॑
 madara,  west  का  तेल  श्रादि  जैसे  seatafase ararak साधनों
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 सप्लाई  की  भी  देखभाल  करता  प्रशिक्षण  सुविधाएं  चाय  गवेषणा  केन्द्र  पर  उपलब्ध
 ह

 जिसे

 साय  ५ ु बोड़े  वार्षिक  भ्रनुदान  देता  चाय  बोर्ड  प्रसम  कृषि  विश्वविद्यालय  को  चाय  के  बारे
 में

 विशेष

 शराठयक्रप  चलाने  के  लिये  वितीय  सहायता  भी  देता  है  ।

 att  चाय  1953  में  संशोधन  किया  गया है  जिससे  सरकार

 गण  नक क ञ  बन्द  पड़े  चाय  बागानों  की  पुनर्स्थापना  के  लिये  उपाय  कर  सके  उन  चाय  बागानों

 जिन  पर  जांच  [afaxeor  करने के  लिये  विचार  किया  जा  सकता  श्रभिज्ञात  करने  एवं  उन+  बारे

 में  जानकारी g  कत्र  करने  की  कांप  वाही  शरू  कर  दी  गई  है  तथा  पुनर्स्थापना  के  लिये  कार्यवाही

 चाय  1976  से  सम्बन्धित  उपबन्धों  के  अनुसार  निश्चित  की  जायेगी

 डा० र  सेर  अनप रक  प्रश्न  करने से  मैं  प्रापका  ध्यान  प्रश्न  के  भाग  भ्र्थात

 कया  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  शौर  प्रासाम  में  रुगण  चाय  बागानों  को  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  है

 की  ग्रार  दिलाना  चाहता हूं  ।  उस+  उत्तर  में  कहा  गया  है  अधिनियम  में  संशोधन  किया  गया

 मा  है
 ’

 क जिससे  सरकार  रुग्ण
 एवं

 बन्द  पड़े  चाय  बागानों  की  पुनर्स्थापना  के  लिए  उपाय  कर  सके

 मैं  यह  जानता  चाहता हूं  कि  रुग्ण  चाय  बागानों  की  सहायता  हेतु  क्या  उपाय  गये  z I

 Tro  डी०  पी ०  :  चाय  ats  कई  विकास  योजनाएं  चला  रहा  सब  बातें

 समान  रहने  पर  रुग्ग  एककों  जिन्हें  सहायता  की  श्रधिक  श्रावश्यकता  चाय  बागान  वित्त

 पुनर्ग  राज  सहायता  कारखानों  का
 प्राधुनिकीकरण

 तथा  वर्तमानਂ  कारखानों

 की  सेवा  दशा  में  सुधार  wife  के  लिए  हकदार  बनाया  गया  है  |  हम  पुनर्नवीकरण  तथा  काट-छांट

 इत्यादि  के  लिए  भी  सहायता  देते  हैं  चाय  बागान  वित्त  योजना  के  ग्रतंगतਂ  हम  ने  असाम  के  148

 एककों  को  635  लाख  रुपये  को  तथा  पश्चिम  बंगाल  के  68  एककों  को  246  लाख  रुपये  की  सहायता

 ी  चाय  मशीनरी  तथा  fears  उपकरण  की  किराया  खरीद  योजनाओं  के  waits  हमने  श्रासाम

 के  324  एककों  को  650  लाख  रुपयें  को  सहायता  दी  है  हम  ने  पश्चिम  बंगाल  में  220  एकेकों

 को  420  लाख  रूपये  दिये  पुनररापग  उपदान  योजना  के  अ्रन्तगंत  असाम  में  964  सहायता

 निविदाय्ों  को  fraqzrar  गया  है  इससे  यह  स्पष्ट  है  कि  हम  उन्हें  सहायता  दे  रहे  रुगण  एककों

 को  ग्रयेक्षा कत  अधिक  सहायता  की  जरूरत  है  ale  हम  उनकी  ale  पहेंले  ध्यान  दे
 रहे

 डा  ०  रानेत  सत  विवरण  से  ज्ञात  होता  है  कि  1973  ना  बाद  से  निर्यात  में  वृद्धि  हो  रही

 wet  भी  बड़  रहा है है  प्रोर
 एकक  मूल्य  भी  बढ  रहा  है  लेकिन  फिर  भी  ara  ate  पश्चिम

 बंगाल  के  चाय  वागान  aim  हो  गये  हैं  ।  कया  सरकार  ने  इसक  कारणों  की  जांच  की  है ?

 प्रो०  डी०्पो  चट्टोवाध्याप  :  जसाकि  मैंने  पहले  वताया  है  निर्यात  की  मात्रा  में  वृद्धि  हुई

 1974  में  faata  2050  ata  किलो  था  झर  1975  में  यह  बढकर  2180  लाख  किलोग्राम

 हो  गया  तदनरूप  निर्वात  से  होने  वाली  ore  में  भी  वृद्धि  हुई  1974  की  188  करोड़  रुपये

 की  निर्वात  अय  1975  में  बढकर  244  करोड़  रुपये  हो  गई  शौर  1974  का  एकक  मूल्य  17

 रुपये  प्रति  किलो  से  बढ़कर  1975  में  11,  22  रुवये  प्रति  किलो  हो  गया  ।  प्रश्न  यह  उठता  है  कि

 फिरे  भी
 कुछ

 चाय  बागान  रुग्ण  कसे हो  wy?
 मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि

 सभी
 चाय

 बागान

 रुग्ण  नही ंं  1972
 में

 चाय  बोड़  द्वारा  जो  सर्वेक्षण  किया  गया  उसमें  125  एककों  ने
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 ल  नन  ना

 अपने को
 रुग्ण  बताया

 |  कई  बार  सहायता  प्राप्त  करने  कीਂ  दृष्टि  से  भी  कुछ  चाय  बागान  मालिक

 अपने  बागानों  को  रुग्ण  बता  देते  यद्यपि  वह  wear  बागानों  को  रुग्ण  बताते  हैं  फिर  भी  वह  सब

 प्रावश्यक  रूप  से  रुग्ण  नहीं  1975
 में  हमारे  कहने  पर  एक  जांच  की  गई  प्रौर  उसके  श्रनुसार

 पता  चला  कि  125  नहीं  43  एकक  या  तो  रुग्ण  हैं  या  बंद  कर  दिये  गये  हैं  इनमे ंसे  17

 एकक  श्रासाम
 में  तथा  26  पश्चिम बंगाल  में  इनके  रुगण  होने  के  मुख्य  कारण  ये  हैं

 :  ग्रधिक

 श्रमिकों  तथा  प्रबंधको ंके  बीच  खराब  धन  का  श्रवैज्ञानिक  कृषि  प्रक्रियाएं

 इत्यादि  ।

 डा०  रानेन सेन  :  चाय  का  उत्पादन  बढ़ा  है  उसका  मूल्य  भी  बहुत  बढ  गया  है  ।

 कलकत्ता  में  हाल  ही  में  हुई  एक  नीलामी  में  दार्जीलिंग  की  चाय  299  रुपये  प्रति  किलो  तक  बिकी

 इस  तथ्य  के  बावजूद  at  दार्जीलिंग  के  चाय  बागान  सबसे  बुरी  स्थिति  में  हैं  चाय  उद्योग  की  इस

 गरम  बाजारी  का  लाभ  उठाकर  कुछ  बेइमान  लोग  चाय  बागानों  को  हथियाने  की  कोशिश  कर  रहे

 हैं  उदाहरणार्थ  श्रासाम  फ्रंटियर  टी  जोकि  एक  कम्पनी  के  पास  10  चाय  बागान

 हैं  प्रौर  wa  कुछ  कम्पनियां  इन  चाय  बागानों  को  हथियाना  चाहती  हैं
 प्रौर

 शभ्रासाम  सरकार  द्वारा

 चलाये  जा  रहे  चाय  निगम  को  इन  चाय  बागानों  को  aa  प्रधिकार  में  लेने की  पत

 नहीं दी  पश्चिम  बंगाल  के  भी  ऐसे  कई  उदाहरण  दिये  जा  सकते  मैं  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  सरकार
 को

 चाय  बागानों
 की  इस  प्रकार  कीਂ  शौदेबाजी  के  बारे  में  ज्ञान  है  जहां  कि  बड़े

 चाय  बागान  मालिकों  द्वारा  छोटे  चाय  बागानों  को  हड़पा  जा  रहा  है  ।

 प्रो  ०  डी  ०  पी  चट्टोपाध्याय  :
 मैं  पहले ही

 बता
 चका  हुं  कि

 चाय  बागानों
 के  रुगण  होने  का  एक  मुख्य

 कारण  कुप्रबन्ध  है  ।  हमारा  प्रयास  यह  है  कि  art  को  सगण  होने  से  बचाया  जाए  |  न्  तक

 बड़े  चाय  बागान  मालकों  ौर  छोटे  चाय  बागान  मालिकों  का  संबंध  यदि  प्रबंध  कुशलता  श्रौर

 समथ ता  तथा  ग्न्य  बात  समान  हैं  तो  हम  छोटे  चाय  बागान  वालों  को  प्राथमिकता  देते  हैं  ।

 यदि  कोई  सरकारी  क्षेत्र  का  निगम  अथवा  सहकारी  समिति  कुछ  चाय  बागान  खरीदने  की  इच्छुक  है  तो

 अन्य  बातों  के  समान  रहने  पर  हम  उसे  वरीयता  देंगे  ।

 कृष्ण  चन्द्र  हात्दर  :  मंत्री  महोदय  ने  aga  उत्तर  में  बताया  है  कि  कुप्रबंध  के  कारण  fey

 काचधिक  चाय  बागान  रूण  हो  रहे  हैं  ।  चाय  के  द्वारा  सबसे  श्रधिक  विदेशी  मुद्रा  कमाई  जा  सकती  है

 श्र्त  मैं  यहਂ  जानना  चाहता  हुं  कि
 कया  सरकार  इन  चाय  बागानों  का  करेगी  अ्रथवा  उन्हें

 अपने  अधिकार  में  लेगी  ।

 अन्वक्ष  यह  नीति  का  प्रश्न है  इसे  प्रश्न  काल  में  नहीं  उठाया  जाना  चाहिए  ॥

 उत्तर  प्रापको  ज्ञात. ही  श्राप  केवलਂ  जानकारी  प्राप्त  कर  सकते  हैं

 aft  द्र्ष्ण  we  हाध्दर  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार उन  व्यक्तियों  के  fanz

 दण्डात्मक  कयंवा ही
 करेगी  जो  इन  चाय

 बागानों  का  श्रव्यवस्थित  तथा  श्रवैज्ञानिक  ढंग  से
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 प्रो
 ०  डी  ०  पी  ०

 चट्टोपाध्याय  ,  जिन  चाय  बागानों  को  हम  श्रपने  श्रधिकार  में  लेने  के  बारे
 में

 सोच  रहे  हैं  पहले  हम  उनके  जब्त  दस्तावजों  की  छानबीन  करेंगे  त्रौर  इस  बात  का  पता  लगाएंगे  कि  किस

 सोमा  तक  वे  गलती  पर  हैं  ।  एक  दम  कुछ  कह  देना  उच्चित  नहीं  होगा  ।  हम  उनके  प्रति  नरमी  नहीं

 बरत  रहे हैं  |  मैंने इस  सदन  में  पहले  भो  कई  बार  इस  बात  को  स्पष्ट  किया  है  कि  यह  चाय  बागान  उन

 लोगों  को  हरगिज़  वापिस  नहीं  किए  जाएंगे  जोकि  उन्हें  रुगण  बनाने  के  जिम्मेदार  पाए  गए  हैं  ।

 श्री  ato  Fo  दास  यद्यपि  वाणिज्य  मंत्रालय  और  ara  ने  कई  उपाय  फिए  हैं

 फिर  भी  चाय  बागानों  के  मैं  विशेषकर  दार्जिलिंग  चाय  के  बारे  में  उल्लेख  कर  रहा  को  दूर

 नहीं  किया  जा  सका  है  ।  दार्जलिंग  चाय  विश्व  की  सबसे  उत्तम  चाय  है  लेकिन  दार्जलिंग  के  चाय

 बागानों  की  स्थिती  विश्व  में
 सबसे  ब्री  है  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  बया  यह  सच  है  कि  दार्जिलिंग  चाय  बागानਂ

 श्रमिकों  को  श्रन्य  चाय  बागान  श्रमिकों  की  तुलना  में  कम  मजदूरी  मिलती  है  भर  यह  भी  सच  है

 कि  दार्जिलिंग  चाय  बागान  में  प्रति  हैक्टयर  उत्पादन  भी  बहत  कम  है  ?  इस  ay  में  मंत्री  महोदय

 से  यह  जानाना  चाहता  हूं  कि  दा  जिलिंग  क्षेत्र  में  बागान  की  स्थिति  सुधा रने
 के  लिये  उनका  कपा  प्रोत्साहन

 देने  का  विचार  है  ?

 प्रो०  डॉ०  पी  ०
 aeatareart

 :
 मुझे  ज्ञात  हु  है  कि  mace  तथा  पश्चिम  बंगाल  में  प्रति

 हैक्टयर  उत्पादन  बढ़  रहा  है  |

 श्री  ०
 के०  दास  चौधरी  :  दार्जिलिंग  में  ?

 डी
 ०  Yo  चटटोपाध्याय  :  इस  समय  जिलेवार  जानकारी  मेरे  पास  नहीं  राज्यवार

 जानकारी  ।

 श्री  बी०
 के

 ०
 दास  चौधरी :  दार्जिलिंग चाय  तो  wart

 श्री
 ०  Sto  पी  ०  ASaTeA TT

 :  वह  चाय  बो  के  सदस्य  हैं  तो  कई  बातों
 की  उनको मुझ  से

 qa अधिक  जानकारी  है  ।  श्रासाम में  1972  में  प्रति  deere  उत्पादन  1,296  किलोग्राम था  ।

 1973  में  यह  बढ़  कर  1,360  किलोग्राम हो  गया
 था  तथा  वर्ष  1974  में  1,416  किलोग्राम  ।

 पश्चिम  बंगाल
 में  वष॑  1972  में  उत्पादन  1226  किलोग्राम  था  ।  श्रगलिं c  यह  1241  हो  गया

 तथा  से  न्च्डि  वष॑  1338  ।  इस  लिये  उत्पादन  बढ़  रहा  है  दार्जिलग  चाय  बहुत  प्रसिद्ध

 चाय है
 ।

 कुछ  लोग  ग्र्च्छी  चाय  श्ौर  x  जायके के  श तकी  न  होते
 इस  लिये

 वे
 यह  चाय  लेते  हैं  ।

 जैसाकि  अपको  ज्ञात  राज्य  का  विषय  है  ।

 ~~ q at  में  भर्ती  सम्बन्धी  fart

 *247.
 श्री

 पी  ०
 रंगनाथ  दिनाय॑  :  क्या  राजस्व  मंत्री  बताने  की  कृपा

 करेंग  कि
 :

 क्या  राष्ट्रीयकृत.बैको  में  भर्ती के  लिए  एक  समान  नियम  नहीं  ate
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 (@)  afe  तो  क्या  सरकार  का  विचार  बैंकों  में  भर्ती  के  लिए  एक  सपन  नियम  बनाने

 का  है  ?

 (a)  att  एक  विवरण राजस्व  धौर  बें  करारी  मंत्री  ि ह है: (  कुसार  मुवर्नी )  :

 सभा  पटल  पर  रखा  जा  रहा  है  ।

 विवरण

 पौर  राष्ट्रीयकृत  tat  में  क्मेच्या  रियों
 के  मोटे  तौर  पर  वर्ग  हैं

 लिपिक  शर  कमंचारी  ।  बकों  में  अधिकारी  वर्ग  के
 कमंचा  रियों

 की  भरती  अखिल  भारतीय

 झाधार  पर  की  जाती  इसके  लिये  समाचा र  पत्तों  में  विज्ञापनों  के  माध्यम  से  श्रावेदन-पत्र  को  श्रामंत्रित

 किये  जाते  हैं  ate  लिखित  परोक्षा  तथा  साक्षात्कार  के  पश्चात्  उम्मीदवारों  को  चुना

 जाता  है  ।  लिपिक  वेग  के  ny  चारियो  की  रोजगार  दफ्तर  को  श्रंधिसूंचित  करके  तथा

 साथ  ही  साथ  भरती  के  लिये  स्थानीय  विज्ञापन  जारीं  करकें  क्षेत्रीय  rare  पैर  की  जाती  है  ।

 लिंपिंक  वर्ग  के  कर्म fil  रियों  की  चुनाव  लिखित  परीक्षा
 के

 उस  में  सफ  होने  वालें  उम्मीदवारॉका

 इण्टरव्यू  करके  aaa  धौ तस्थे कंमं  रियाँ  की  भरती  रोजगार  कार्यालयों  के  माध्यम  से

 स्थानीय  श्राधार  पर  की  जाती  है  ।  यद्यपि  भरती  की  प्रक्रियाये  मोट  तौर  पर  एक  सीं  ही  हैं

 फिर  बैकों  में  भरती  के  लिये  निर्धारित  आय, चय  wear  त्रौर  सफलता  के  स्तर  संबंधी  नियम  तथा

 श्रक्रियायें  भिन्न-भिन्न  हैं  ।

 बैंकिंग  ग्रायोग  से  अन्य  बातो  के  साथ-साथ  यह  भी  कहा  गया  था  कि  वह  बैकिंग  उद्योग  में

 भरती  तथा  जनराक्ति  के  विषय  में  समीक्षा  करें  ।  भ्रायोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  सिफारिश  की

 है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में  लिपिक  तथा  कनिष्ठ  श्रधिकारी  दोनों  वर्गों  के  कम  चारियों  की  भरती

 करने  के  fae  *राष्ट्रीय  बैकिंग  से  वा  प्रायोग  '  नार्मक  एक  सांविधिक  सामान्य  भ  रती  श्रधिक रण  की  स्थापना

 की  जो  सदस्यता  श्रादि  के  मामले  में  संघ  लोकसेवा  श्रायोग  के  ढंग  को  हो  ।

 Rar  ने  आय  ौर  ग्र्न्य  पात्रता  संबंधी  मापदण्ड  तथा  चयन  प्रक्रिया  सहित  भरती  को  स्रोतो  तौर

 अहंताओ  के  far  में  कुछ  समान  प्रक्रियायें  श्रापनाने  की  भी  सिफारिश  की  है  |

 बैंकिंग  श्रायोग  की  सिफारिश  के  अनुसरण  में  बैकिंग  सेवा  झायोग  झधिनियम  बनाया  जा  चुका

 शीघ्र  ही  बैंकिंग  सेवा  श्रायोग  के  गठन  के  बाद  सरकारी  क्षेत्र  के
 बैंकों  में  भरती के

 लिये  मानकित

 श्रणाली  लागू  की  जयिंगी ।

 श्री  पी०रंगनाथ॑  frat  :  कुछ  राष्ट्रीयंकत  बैंकों  में  fear  विज्ञापन  दिये  frat  पर्द  भर  लिये

 जाते  हैं  ।  कुछ  ae  बैंकों  द्वारी  विज्ञापन  ती  दिये  जाते  परन्तु  उन  fastry aT LN  की  श्रवहेलना  करके

 रिक्त  पद  भरे  जाते  हैं  इस  संदर्भ में  मैं  जानना  Bear  हूं  कि  क्या  बके  की  उपयुक्त  निंदेश  देने
 की

 कोई  प्रस्ताव  है  कि  रिक्त  पद  विज्ञापन  देने  के  बाद  भरे  जाये  ।

 श्री  प्रणब  कुमार  aan  :  जहां  तक  निदेशों  तथा  सामन्य  arpeat  सिद्धान्तों  का
 सम्बन्ध

 वे  पहले  ही  मौजूद  हैं  ।  परन्तु यदि  किसी
 विशेष

 ने  गलती  की  तो  हम  जांच  करेंगे  ।  वास्तव

 में  इस  dad  में  मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कतिपय  बैंकों  द्वारा  की  गई

 अनियमितताओं  की  झोर  हमी रो  Bxtr  लिले  हैम  पहले हो  ated  की  जांच  कर  रहे  हैं  ।

 a
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 श्री  रंगानाथ  शिनाथ  मैं  सरकार  की  ध्यान  कम्  से  कम  एक  बैंक  की  archer  चाहता

 उस  बैंक का  नाम  है  स्डीफेट  जोफि  मेरे  निर्वाचन
 क्षेत्र

 में  वह  किसी भी  रिक्त  पद  के  लिये

 विज्ञापन  नहीं  देता  है  ।

 बैंकों  में  लिपिक  क्षेणी  के  पदों  पर  एंस०  to  alo  पास  व्यक्तियों  नियुक्तियां  की

 हैं  ।  कुछ  भ्रन्थ  बकों  में  केवल  स्नातकों
 को  ही  नियुक्त  किया  जाता  है  ।  केवल  बही  व्यक्ति

 के  पर्दों  के  लिये  श्रावदनपत्न  दे  सकते  जो  एस०  एल०  सी०  में  फेल  हो  गये  हों  ।  यदि

 व  एस०  एल०  सी०  पास  कर लेते  तो  परचा  रकों  के  पर्दों के  लिये  श्रावेदन  नहीं  दे  सकते  ।  कया

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  निंदेश  दिये  हैं
 ?

 श्री  प्रणब  कमार झ  nant
 :  राष्ट्रीयकरण  a  पहले  विभिन्न  बैंक  के  भर्ती  नियम  तथा  पंक्रियायें

 भिन्न  भिन्न  थी  तथा  उन्होंने  विभिन्न  श्रेणियों  के  पदों  के  लिये  विभिन्न  agers  नियत  कर  रखी  थी  ।

 सामानती  लाने  के  लिये  हमारा  विचार  बैंककारी  सेवा  श्रायोग  बनाने  का  जो  कि  शीघ्र  ही  स्थापित

 किया  जायेगा  ।  मैं  झाशा  करता  हूँ  कि  लिपिक  तथा  अधिकारी  वर्गों  के  पदों  की  भर्ती  में  समानता  लाने

 के  लिये  ae  waht  उपयुक्त  कायें  करेगा  ।  इस  बीच  जिन  निदेशों  की  जरूरत  वह  पहले ही  मौजूद

 जैसाकि  मैंने  पहले  कहा  है  कि  यदि  कोई  विशेष
 बैंक  उन  निदेशों

 का
 पालन  नहीं  तो  हम

 मामल की  जांच  करेंग े।

 Shri  K.  M.  Madhukar  :  There  is  no  uniform  policy  in  the  nationalised  banks  in  the
 matter  of  appointments.  It  has  been  seenin  Biharthat  the  manapeyija]  staff  makes  appoint-
 m2its  to  class  ह है ै |  and  IV  posts  of  the  people  belonging  to  theirareas.  I  want  to  know  whether
 you  are  going  to  give  instructions  that  leaving  aside  class  I  and  Class  II  posts,in  class  | हैं है ह  ard
 class  ि  posts  only  local  people  are  appointed  ?

 श्री  ae  कंमार  मुखर्जी  :  बैक  aah  की  सिफारिशों  के  अनुसार  fers  बैंक  की  सलाह  से

 थे  निदेश  पहले  ही  दे  रखे  हैं  जैसाकि  मामनीय  संदस्य ने  कहा  है  किं  कुछ  श्रनियमिततायें  हो  सकती

 मैं  मानता  हूं  कि  कुछ  बैंक  waa  का  पालन  नहीं  कर  रहे  हैं
 ।

 जब  ये  बातें  हमारे  ध्यान  मैं  भ्राती

 तो  हम  उनकी  जांच  करते  हैं  ।

 Shri  Bibhuti  Mishra:  Appoitttments  ate  made  on  the  basis  of  communalism,  proviti-
 cialism  and  Casteism.  {tis  aCentral  Subject.  There  are  three  banks in  my  districti.e.  the
 Punjab  Bank,  Central  Bankand  the  State  Bank.  The  State  Bankis  wholly  8  Govern-
 met  bank  and  two  others  are  hatiofalised  banks.  1  want  to  know  whether  Government
 propose  to  give  strickinstructions  that  only  local  people  are  appointed  to  class  111  and  IV  post
 and  the  appointing  authorities  should  be  ofsuch  integrity  that  for  them  national  ifiterest
 should  be  the  upper  most.  want  to  know  the  steps  proposed  to  be  taken  in  this  direction  >

 श्री  ata  कुमार  सुखों  :  जहां  तह  भर्ती  सम्बन्ध  निदेशों  का  सम्बन्ध  है  fer  रियों  की

 भर्ती  श्रखिल  भारतीय  स्तर  पर  होती  तु्ताय  श्रेणी  के  पढें  पर  भर्ती  क्षेत्रीय  BTatz  पर  होंती  हैं  तथा

 अधीनस्थ  कमंचा  रियों  की  भर्ती  सामान्यतया  रोजगर  कार्यालयों  के  माध्यम  से  होत ेहैं  ।  माननीय

 x  ने  नियुक्तियों
 कें  वारे  में  जिन  खामियां  का  उत्लेख  लिय  बेक  कारी  सेला  भ्राबोग  काय

 ग्रा रम्भ  करतें ही  उने  पर  ध्यान  दिया  जायेगा  ।
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 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  faartzat  के  लिये  ate  कमाश्रो

 योजना

 *  252.  श्री  विभूति  fat  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रोय  कपड़ा  जो  कि  सरकारी  क्षेत्र  का  एक  निगम  श्रागामी  शैंक्षिक

 वर्ष  से  प्रथम  बार  विश्वविद्यालय  तथा  कालेज  के  जरूरतमन्द  विद्यार्थियों  के  लिए  ate

 योजना  लागू  कर  रही

 यदि  तो  कलिज  के  विद्यार्थियों  ने  इस  योजना  का  किस  हद  तक  लाभ  उठाया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :

 तभी  तक  21  विद्यार्थियों  ने  योजना
 में

 भाग  लिया  है  ।

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  I  want  to  know  whether  the  Government  propose  to  introduce
 Ge this  earn  you  learnਂ  scheme  in  all  the  factories  of  private  as  wel)  as  public  sector

 an  त  whether  Government  are  contemplating  to  formulate  811 1,  scheme  for  given  employment

 to  the  students  of  17056  States  in  which  there  are  no  textile  factcries  in  the  textile  factories

 located  in  other  States  ?

 oft  विश्वनाथ प्रताप  fae  :  यह  राष्ट्रीय कपड़ा  निगम  के  बारे  में  विशिष्ठ  प्रश्न है  ।  मैं  तो

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निंगम  कीं  योजना  सम्बन्धी  प्रश्न  का  उत्तर  दे  सकता  हूं  |

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  My  question  is  that  as  thereis  no  textile  millin  Bihar,  whether  the
 Students  belonging  to  that  State  willbe  given  an  opporturity  to  have  the  ber  fit  of  the  scheme
 jn  Gujrat  or  Bongal  or  whether  the  benefit  of  the  scheme  will  be  avail  able  to  the  students

 belonging  to  those  States  only  ?

 oft  विदवनाथ  प्रताप  सिंह  :  यह  योजना  संस्थानों  से  सम्बन्धित  है  ।  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  में

 दो.योजनाय  हैं  ।  एक  योजना  दैनिक  झ्राधार  पर  जिस  में  एक  छात्र
 दो  घण्टे  काम  करके  रुपये

 ति  दिन  के  हिसाब  से  कमा  सकता  है  ।  इस  योजना  के  लिये  लड़कों  की  सिफारिश  उन  ७ सस्थाझ  के

 ध्या  से  की  जाती  जहां  वे  शिक्षा-प्राप्त  कर  रहे  इस  योजना  के  श्रन्तर्गत  केवल  उन्हीं  लड़कों

 at  लिया  जाता  जो  वास्तव  में  जरूरत  मंद  तथा  इस  उद्देश्य  के  लिये  माता-पिता  की  श्रघिकतम

 अय  निश्चित  की  गई  aaa,  जातियों
 तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को  लगभग  20: १

 स्थान  प्राप्त  होते  दूसरी  योजना  कमीशन  के  श्राधार  पर  जिसमें  छात्र  गारंटी  श्रथवा  नकद  राशि
 x

 जमा  क्ररके  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  से  कपड़ा  of  सकता  जिस  पर
 उसे  बिक्री

 पर  झाठ  से  दस

 प्रतिशत  तक  कमीशन  है  ।.

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  The  hon.  Minister  has  stated  that  Scheduled  Castes  ard  Sche-
 duled  Tribe  students  get  20  percent,  but  he  made  ro  reference  about  the  rest  80  per  cent.
 Tere  are  morethan  hundred  mills  under  the  control  of  the  Government.  want  10  krcw
 whether  Government  have  formulated  any  scheme  on  national  basis  for  helping  those  students
 in

 whose
 State  thereisr.otextile  mill.  Has  he  given  ary  irstructiors  toN.  this  regard  ?

 Shri  Vishwanath  Pratap  Singh  :  Thereis  no  question  of  mill,  Wheérevcr  thcre  are  our
 sales  depot  or  our  sal2s  arrangement,  we  accept  the  Students  recommended  by  the  institu-
 tions  where  they  are  studying.

 10
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 श्री  पी०  गंगादिव  :  मैं  जानना  चाहता  हूं कि  इसमें  कितनी  लागत  शन्तग्रंस्त  बया  सरकार

 इस  योजना  को  सफल  बनाते  के  लिये  राजसहायता  देगी  श्रौर  क्या  छात्रों  को  शिक्षा  पुरी  हो  जान  के  बाद

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  रोजगार  दिया  जायेगा  ?

 श्री  farsrata  प्रताप  सिह  यह  लागत  का  प्रशन  नहीं  है  ।  योजना  के  अ्रन्तगंतਂ  छात्र  जो  विभिन्न

 संस्थाग्रों  में  शिक्षा  प्राप्त  कर  रहे  यदि  वे  कमाना  चाहें  तो  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  उत्पाद  ले  सकते

 हैं  श्र  उन्हें  बेच  सकते  हैं  तथा  उन्हें  कमीशन  के  श्राघार  पर  श्रथवा  दैनिक  श्राधार  पर  पारिश्रमिक

 मिलेगा  ।

 श्री  पी०  जी०  मार्विलंक्रार  :  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  दो  योजनाय  हैं  अथवा  दो  से  श्रधिक

 योजनायें  हैं  तर ये  योजनायें  कब  से  चल  रही  मैं  यह  भी  जानना  चाहता हं  कि  क्या  इन  OSTATHT  का

 तथा  विश्वविद्यालयों  में  , विशेषतया  उन  क्षेत्रों  में  जहां  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलें  प्रचार

 किया  जाता  मैं  यह  भीं  जानना  चाहता  हुं  कि  इस  योजना  में  केवल  27  लड़कों  ने  ही  भाग  क्यों  लिया

 है

 श्री  fasaait  प्रताप  सिह  ये  योजनायें  गत  दो  महीनों  से  लागू  हैं  विभिन्न  संस्था  नों  तथा

 मैं  विश्वविद्यालयों  में  एक  पुस्तिका  परिचालित  की  गई  है  जिस  में  इन  योजनाओं  का  ब्यौरा  तथा  श्रावदन

 पत्र  दिये हुए  हैं  ।

 बोनस  के  स्थान  पर  aaa  श्रदायंगी  करने  के  सम्बन्ध  में

 मार्गदर्शी  सिद्धान्त

 *  255.  श्री  राजा  कुलकर्णी  :  क्या  वित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गैर  प्रतियोगी  सरकारी  उपक्रमों  के  लिये  लाभ  की  राशि  का  हिस्सा  देने  हेतु  बोनस

 के  बदल  में  10  प्रतिशत तक  massa  श्रदायगी करने  के  लिए  1  1975  को  सरकारी  उद्यम

 ब्यूरो  द्वारा  जारी
 किये

 गये  मार्गदर्शी  सिद्धान्त
 ता  रापुर  परमाणु  बिजली  घर  पर  भी  लागू  होते  हैं  ;

 क्या  वित्त  मंत्रालय  ने  प्रोत्साहन  बोनस  की  वर्तमान  योजना  के  भ्रन्तर्गत  राशि  चम

 करने  हेतु  पुनरीक्षण  के  लिये  उपरोक्त  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  धार  पर  ये  निदेश  यारी  किये  थ  जिससे

 तारापुर  परमाणु  बिजली  घर  में  प्राय  10  प्रतिशत  हो  गई  ;  ie

 क्या  ऐसे  ्रनुदेशों  में  उल्लिखित  है  कि  कुल  मंजूरी  पर  की  पद्धति  के

 बजाय  प्रोत्साहन  बोनस  केवल  मूल  वेतन  पर  दिया  जाना  चाहिए  ?

 वित्त  मंत्री  सो  ०
 सुब्रह्मण्यम  से  सरकारी  उदयम  कार्यालय  द्वारा  जा  ही  Hy  गये

 मागंदर्शी  सिद्धांत  केवल  केन्द्रीय  सरकारी  उदयमों  पर  हो  लागू  होते  हैं  श्रौर  वे  तारापुर  परमाणु  बिजली

 घर  जैसे  विभागीय  उपक्र्मों  पर  लागू  नहीं  होते  ।  इस  यूनिट  क  कर्मचारियों  को  भुगतान  करने  के  सम्चन्ध

 में  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  कोई  निदेश  जारी  नहीं  किए  गए  हैं  ।  स्वयं  परमाणु  ऊर्जा  श्रायोग  ने  वी  विभिन्न

 क्षेत्रों  में  परिलब्धियों  को  युक्ति  संगत  बनाने  के  संबंध  में  सरका र  की  सामान्य  नीति के  श्रनूसा र  ग्रपने

 चारियों  को  बोनस  का  भुगतान  करने  के  लिए  नीति  निर्धारित  की  है  ।
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 श्री  राजा  कुलकर्णी  :  यह  बहुत  बात  है  fa  मंत्री  महोदय  ने  यह  ease  किया  है  कि  वित्त

 मंत्रालय  ने  वतमान  बोतस  प्रोत्साहन  योजना  को  पुरी क्षित  करेने  के  लिये  तारापुर  परमाणु  fast

 घर  को  कोई  निदेश  जारी  नहीं  किये  हैं  परन्तु  तथ्य  यह  है  कि
 अधिका  रियों

 ने  निर्णय  लिया

 जिस  का  दोष  वित्त  मंत्रालय  पर  डाला  जा  रहा  है  ।  मैं  एक  यूनियन  के  सलाहकार  के  रूप  में  इस  से  संबंधित

 हूं  ।  हजारों  कर्मचारी  हैं  तथा  एक  उत्पादकता  बोनस  योजना  मौजूद  इस  संबंध  में  एक

 समझौता  हम्ना  था  जिस  की  श्रवधि  31  1976  को  समाप्त  हो  गई  ।  1  1976  को  राष्ट्रपति

 की  एक  घोषणा  जारी  की  गई  fee  में  बोनस  को  एकतरफ़ा  कम  कर  दिया  गया  ।  ।  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  तारापुर  परमाणु  बिजली  घर  के  प्रबंधकों  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  वित्त  मंत्रालय  की  नोतिं  के

 संगत  है  श्रौर  यदि  नहीं  तो  क्या  वित्त  मंत्रालय  इस  की  जांच  करेगा  श्रौर  उन्हें  सलाह  देगा  कि  ऐसा  करना

 उन की  नीति  के  भ्रनुकूल  नहीं  है  ?

 श्री  सी  ०  सुब्रह्मण्यम  :  मैं  परमा  ऊर्जा  श्रायोग  के  मामलों  से  परिचित  नहीं  हूं  ।  वह  इन  मामलों

 में  वित्त  मंत्रालय  के  क्षत्राधिकार  में  नहीं  हैं

 श्री  राजा  कुलकर्णों  :  क्यों  कि  ब्यूरो  वित्त  मंत्रालय  के  gels  है  श्रत  :  सेवा  की  पत्तों  में  जो  भी

 परिवर्तन  होता  है  उस  के  लिये  वित्त  मंत्रालय  जिम्मेदार  है  ।  मंत्रालय  ने  इसे  एक  विभागोय  उपक्रम  कहा

 है  न  कि  सरकारी  क्षेत्र  का  उपक्रम  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  विभागीय  उपकर  के  कमूंचारी  श्रौद्योगिक  विचार  श्रघिनियम

 की  परिधि  में  आते  हम  जानना  चाहते  हूँ  कि  प्रस्तुत  :  ऐसे  उपक्रम  में  कर्मकार  का  क्या  दर्जा  होता  है  ?

 श्री  सी  ०  सुब्रह्मण्यम  :  शायद  श्रम  मंत्रालय  इस  का  eqee ye  करण  कर  सके  |

 नारियल के  तेल  का

 र  257.  श्री  वरके  जारज  :
 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  सरकार  का  विचार  श्रीलंका  से  नारियल  के  तेल  का  प्रायात  करने  का  है  ;

 यदि  तो  उसकी  कितनी  मात्ना  में  श्राबयात  किये  जाने  की  संभावना  है  :

 क्या  सरकार  को  केरल  सरकार  ने  ऐसा  कोई  पत्र  मिला  है  जिसमें  केन्द्र  सरका रैं  से

 कया  गया  है  कि  वह  नारियल  के  तेल  का  बिलकूल  झ्रायात  न  करे  ;  अ्रौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य
 में

 Bug TT  घिदबनाथ  प्रताप  fag):  इस  समय  कोई

 विचाराशीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 जी  हां  t

 (F)  गोले  का  तेल  श्राया्त  करने  का  फ़िलहाल  कोई  विचार  नहीं  है  ।
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 श्री  वरक  जाजें  माननोय  मंत्री  ने  बताया  है  कि  उन्हें  केरल  सरका र  से  एक  भ्रभ्यावेदन  प्राप्त

 हुमा  है  जिसमें  नारियल  का  तेल  श्रायात  न  करने के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  श्रनुरोध  किया  मया

 केरल  सरकार  के  इस  प्रकार  के  अनरोध च्  का  मुख्य  कारण  हाल  में  प्रकाशित  एक  समाचार  है  ष्

 कहा  गया  है  फि  सरकार  श्री  लंका  से  भारी  मात्रा  में  ना  रियल  के  तेल  का  ब्रायात  करने  जा  रही  है

 जिसके  फ़लस्वरूप  केरल  में  नारियल  के  भाव  काफ़ी  गिर  गये  हैं  ।  मैं  जानता  चाहता  हूं  कि  क्या  माननीय

 मंत्री  का  ध्यान  इस  समाचार की  ग्रोर  दिलाया  गया  है  ?  यदि  तो  मानभीय  मन्नी  हारा  इस  प्र  गर  के

 झूठे  वक्तव्य का  खंडन  कयों  नहीं  किया  गया  हैं  ?

 oft  चविर्ब ताथ  प्रताप  fag  :
 गत  तीवर  महीनों में  चल  रहे  मूल्य गत  वर्ष  के  मूल्यों  से  अधिक  हैं  ।

 गत
 वर्ष

 अगस्त  में  कोचीन
 WY

 का  मूल्य  793  अब  यह  875  यह  13-8-76  की  स्थिति

 गत  ्  अ्रगस्त  में  कोज्ञी कोड  मिलक्लीन  मूल्य  795  था  ।  यहं  885  है  ।  बहा  इटਂ

 सम्बन्धी  थी  850  त्नौर  960  हैं  ।  वःलकत्ता-कोचीन  सेन्टर  का  मूल्य  गत  वर्ष  950  था  ।

 अब  यह  1020  मैं  माननीय  सदस्य  के  इंस  विचार  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  मृत्य  गिर  गये  हैं

 आयात  के  बारे  में  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हुं
 ।

 श्री नरके  Ly  :  यद्यपि  इस  मूल्य  कुछ  प्रधिक  तथापि  उत्पादन  लागत  के  कारण

 इस  समय  चल  रहे  मूल्य  उत्पादकों  के  लिये  पर्याप्त  नहीं  हैं  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि

 नारियलਂ  के  मूल्यों  को  युक्तिसंगत  बनाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ताकि  उत्पादक  अधिक

 उत्पादन  लागत  को  पुरा  कर  सकें  ?

 श्री  faxaqara  प्रताप  fag  :  हमें  एक  प्लोर  उत्पादकों  के  हित  का  धर  दूसरी  श्रोर  उपभोक्ता

 के  हित  का  ध्यान  रखना  होता  है  पौर  सरकार  को  दोनों  के  बी  च  सन्तुलन  रखना  पइता

 मध्य  महोदय  :  उनका  प्रश्न  मूल्यों  को  स्थिर  रखने  के  लिये  उठाये  गये  कदमों  के  बारे

 में

 ot  विदवनाथ  प्रताप  tae  :  उपभोक्ताओं  के  लिये  मूल्य  बहुत  afar  न  हों  यह  सुनिश्चित

 करने  के  लिये  न्रावश्यकतानुसार  श्रायात  किया  जाता  हैं  ।  ऐसा  इसलिये  किया  जाता  है  कि  मूल्य  बहुत

 alan न  बढ़ें  ।

 बेकों  के  ऋणों  श्र  oy  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  कम  करना

 258.  झ्ी[राम सहाय सहाय  पाण्डेय  :  क्या  Tse Be झौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की
 छुपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  बाणिज्य  तथा  उद्योग  मण्डल  संघ  ने  बैंकों  के  ऋणों  अन्य  ऋणी  पर

 ब्याज  की  दर  में  कमी  करने  का
 सुझाव  दिया  श्रौर

 यदि  तो  इस  पर
 सरकार  प्रतिक्रिया  है  ?

 राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  (=f  प्रणब  कुमार
 :  हुँ

 वर्तमान  श्राथिक  स्थिति  को
 देखते हुए  ब्याज  की  दर

 में  कमी  करना
 श्रभी  श्रावश्यक

 -

 नहीं  माना  गया  है
 ?
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 वक  का  काना  काना
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 श्री  राम  सहाय  पाण्ड्य  :  fiad  बक  केन्द्रोय  सहक्तार  से  किस  दर  पर  ब्याज  लेता  है

 art  केन्द्रीय  सहकारी  बैंक  आयमिक  ऋण  समितियों  से  किस  दर  पर  ब्याज  लेते  हैं  ?

 श्री  प्रणब  कुमार  मुख्जों
 :  यह  7

 से
 9  प्रतिशत के  बीच  है

 श्री  राम  सहाय  पाण्डेय  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  केन्द्रीय  सहकारी  बैंक  कुछ  राज्यों  में  गरीब

 किसानों  से  14  प्रतिशत की  दर  से  ब्याज  वसुल  करता  है  ?

 श्री  प्रगब  कुमार  मुखर्जी
 :

 हमारे  ध्यान  में  ag  बात  ars  है  परन्तु  देश  में  कई  राज्य  हैं

 रिज़र्व  बैंक  सहकारी  बैंकों  को  ऊपरी  खच  कम  करने  के  लिये  कहता  है  ।  frag  बैंक  सहकारी  वित्तीय

 संस्थानों से  सम्पक  बनाये  हुए  है  इससे  श्रधिक  कहना  मेरे  लिये  श्रसम्धव  है  ।

 श्री  fastaray ta : राय  :  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  कया  ब्याज  की  वर्तमान  दर  पर  बैंकों  से  ऋण

 काफी  मांग  है  ?

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी :
 मांग  काफ़ी  श्रधिक है  ।  श्रामतौर पर  बेक  यह  शिकायत

 करते  हैं  कि  वे  ऋण  सम्बन्धी  श्रावश्यकता  की  पुत  करने
 की

 स्थिति  में  नहीं  है
 ।

 श्री  पी  ०  बेंकटासुब्बया  :  क्याः+  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  गया  है  कि  वर्तमान

 में  विशेष  रूप  से  ole  किसानों  श्रौर  मध्यम  किसानों  से  सावधिक  ऋणों  atc  फ़सल  के  लिये  ऋणों  पर

 ब्याज  की  दर  काफ़ी  ऊंची  है--कुछ  बैंकों  में  यह  14%  तक  सहकारी  केन्द्रीय  बैंक  केवल
 1107,

 चसुल  करता  है  भ्रौर  कुछ  मामलों  मे ंवे  99.0  वसूल  करते  हैं  जिसके  कारण  ऋण  श्रधिक हो  जाता है  ate

 तिजी  साहुकारों  के  कारण  छोटे  किसानों  पर  कारीगरों  को  भारी  कठिनाई  उठानी  पढ़ती  है  ।  ब्याज

 की  दर  alan  sa  के  कारण  छोटे  तथा  सीमान्त  किसान  ate  कारीगर  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  तथा  सहकारी

 केन्द्रीय  बेक  द्वारा  दिये  जाने  वाले  ऋण  का  लाभ  नहीं  उठा  सकते  ।

 तन्य  महोदय  :  यह  प्रश्न  भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  संघ  के  के  बारे

 में  है  ale  इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  भी  है  ।  ara  सारे  मामले  को  उठा  रहे  हो  ।  मैं

 इसकी  श्रनुमति  नहीं  दे  सकता  |

 श्री  fata  WT  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भारतीय  वाणिज्य  तथा
 उद्योग  मंडल  संघ  के  सदस्यों  ने  बहुत  सी  रियायतें  ate  बैंक  दर  को  कम  करने  की  मांग  की  है  ?

 उन्होंने  उत्पाद-शुल्क  ate  निर्यात  You  को  कम  करने  की  मांग  भी  की  है  ।  कई  श्रन्य  रियायतों  के  लिये

 भी  मांग  की  है  ौर  उनकी  श्रधिकांश  मांगों  को  सान  लिया  गया  है  1

 माननीय मंत्री  ने  प्रभी  कहा  है  कि  वह  इस  समय  बेक  की  दर  कम  नहीं  कर  रहे  मैं  जानना

 चाहता  हुं  कि  क्या  ये  रियायतें  श्रन्य  तरीकों  में  दी  गई  हैं
 ?

 बैंक  दर  को  कम  न  करके  उनकी  मांग  को

 करने  के  लिये  क्या  श्राप  रियायत  देने  के  लिये  अन्य  बातों  पर  विचार  करेंगे  ?

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखजी  :  हम  ब्याज  की  दर  कम  नहीं
 कर

 रहे  हैं
 ?
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 क््प्ड  पर  मत्य  छापने  को  य. जता

 1259.  श्री डी  ०  के
 ०  पंडा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  य६  बताने

 की
 कपा  करेंगे

 कि

 क्या  कपड़े  पर  मूल्य  छापने  की  योजना
 15  1976 से  लागू

 ढो  गई  है
 ?

 (z  )
 यदि  a,

 तो
 क्या  सरकार  को  पता  है  कि

 इस
 समय  bee ee ed  किस्मों  के  कपड़े

 पर

 छपे
 मूल्य

 15
 जुलाई

 से
 पुर्वे  प्रचलित  मूल्यों

 की
 तुलना  में

 30
 से

 100
 प्रतिशत तक  अघिक

 यदि  a,  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 जी  att वाणिज्य  मंत्री  (Sito  ०  Sto  पी०

 तथा  पत्रों  में  ऐसी  खबरें  छपी  हैं  कि  मिलों  द्वारा  छापी  गई  अधिकतम

 खुदरा  कीमतें  उन  कीमर्तो  से  ऊंची  हैं  जिन  पर  पहले  कपड़ा  बेचा  जाता  था  मामले  की  विस्तार  में  जांच

 की  जा  रही  है  ।

 श्री  डी  ०  के
 ०  पंडा  :  यद्यपि  नियमित  रूप  से  मूल्य  छापने  की  पद्धति  15  जुलाई

 को
 लागू

 की
 गई

 तथापि  रिपोर्टे  24  1976 को  ही  छपी  थी  छपा  sat  मूल्य  15  जुलाई  से  के  मूल्य

 से  बहुत  भ्रधिक है  ।  उन्होंने  उपभोक्ताश्रो  को  लूटने  के  लिये  तीन  प्रकार  के  कदम  उठाये हैं  ।  teres

 कपड़े  का  फरवरी  में  छपा  मूल्य  1  .  70  रुपये  प्रति  मीटर  उसके  बाद  जन  में  यह  बढकर  2.15

 पये हो  प्ल्य ध्  छापने  की  पद्धति  के  अनुसार  उन्होंने  4.  15  रुपये  मूल्य  छाप  दिया  ।  उन्होंने

 93  प्रतिशत  मूल्य  बढा  दिया  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  कया  इस  पद्धति  को  लागू  करने  से  पूर्व  सरका र  ने

 कपड़े  की  विभिन्न  किस्मों  के  वर्तमान  मूल्य  at  feats  किया  है  ताकि  हम  मूल्य  अधिक  छापना  रोक

 सकें  या  इसका  प्रासानी  से  पता  लगा  सकें  और  अ्रपराधियों  को  दण्ड  दे  सकें  ।

 प्रो
 ०  डी

 ०  पी
 ०

 चदूटोपाध्याय
 :  मूल्य  छापने  की  पद्धति  15-7-76  को  लागू

 की
 गई

 थी  ।

 सही  ब्रोपने  या  गलत  छापने  सम्बन्धी  सूचना  के  बारे  में  हम  आंकड़ों  का  पता  लगाये  बिना  कुछ  नहीं

 सकते
 ।

 फिर  भी  ऐ  सा  होने  की  सम्भावना  को  देखते  हुए  सरकार ने  थोक  व्यापारियों

 आर
 फूटकर  व्यापारियों

 को
 छपे  मूल्य  से  श्रधिक  मूल्य  पर  कपड़ा  बेचने  से  मना  करने  के  लिये

 जारी  की  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  कपड़े  की  इन  किस्मों  पर  मूल्य  छापने  की  पद्धति  नियंत्रित

 कपड़े  जैसी  किस्मों  से  भिन्न  है  जिसके  लिये  उत्पादन  लागत  का  ध्यान  न  रखते  हुए  एक  निश्चित
 मलय  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 ये  किस्में  नियन्त्रित  कपड़ा  योजना  के  नहीं  Lal  हैं  ।  यह  बदली  मूल्य  तथा

 मूल्य

 पर  निर्भर  करता  है  कयोंकि  में  परचून

 में

 बेचे  जानें  वाले  कपड़े  पर

 जो

 मूल्य  लिखा होता है

 श्रच्यक्ष  महोदय
 :
 इनका  प्रश्न  मुख्य  रूप  से  यह  है

 कि
 क्या  यहं  सच

 है  कि
 कपड़े

 का  मूल्य  एक

 सत्तर  पैसे  से  बढ़ा  चार  रुपए  पन्द्रह  पैसे  कर  मया  है  श्रौर  यह  वृद्धि  काफ़ी  श्र श्रघिक है  ?
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 we

 a Tio
 बी  ०

 थी
 ०
 eS .

 :
 इसलिए  तो  मैंने  ग्ारम्भ  में  ही  यह  कह  दिया  हैं  कि

 कुछ  जानकारी  प्राप्त हुई  है  श्रौर  हम  उसकी  जांच  कर  रहे  परन्तु  प्रत्याशित  रूप  से  हमने  कुछ

 प्रघिसूचनाएं जारी  कर  दी  हैं  ।  सिविल  सप्लाई  ake  सहकारिता  मंत्रालय  ने  भी  इस  बात  के  लिए

 कड़े  aren  जारी  किए  हैं  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  इस  प्रकार के  कार्यों  में  रत  पाया  गया  तो  उसके  विरुद्ध

 कड़ी  कायंवाह्ी की  जायेगी  ।  मैंने  यही  निवेदन  किया  है  कि  भाड़ा  मूल्यों  में  भिन्नता  के  कारण  ही  बम्बई

 में  बनाए  गए  कपड़े  को  यदि  मणिपुर  में  बेचा  जाये  तो  उसके  ऊपर  छपा  ea  कपड़े  का  मूल्य  बम्बई  में  बेचे

 जाने  वाले  कपड़े  के  मूल्य  की  तुलना  में  भिन्न  होगा
 ।

 मैं  यही  तथ्य  सदन  के  सम्मुख  प्रस्तुत  कर  सकता  हूँ
 ।

 श्रध्यक्ष  महोदय
 ४

 श्री
 ।

 श्राप  एक  सीधा  प्रश्न  पुछिए  ।  श्राप  बहुत  ही  सम्बद्ध  प्रश्न

 पुछ  रहे  थे  परन्तु  झ्रापने  उसकी  लम्बी  चौड़ी  पृष्ठभूमि  देनी  प्रारग्स  कर  दी  ।

 श्री  डी  ०  के
 ०

 पंडा  :  क्योंकि  इसकी  ** जान  की  रहीਂ  हैਂ  ।  मेरे  पहले  फ्रश्न का  जो  उत्तर

 दिया  गया  है  वह  तो  कोई  उत्तर  ही  नहीं  है
 ।

 मैंने  तो  यह  पुछा  था
 कि

 पिछले  मूल्य  छापने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही की  गई  है  .

 महोदय  :  वह  इसकी  जांच  करेंगे  ।

 aft  डी०  के
 ०  Tar:  क्या  सरकार  ने  कपड़े  पर  परचून  बिक्री  मूल्य  छापने  के  लिए  विशेष

 निर्देश  जारी कर  दिए  हैं  परन्तु  उसके  साथ  ही  मिल  द्वारा  कारखाना  द्वार  मृत्यਂ  छापने  के  लिए  भी  निर्देश

 जारी  कर  दिए  गए  हैं  क्योंकि  उनके  बिना  तो  झनियमिततलाझं  का  पता  लगामा  सम्भव  नहीं  होगा  ।

 श्री  डी०  पी  ०
 चढ़टोपाध्याय :  मैं  पहले  प्रश्नਂ  के  उत्त

 र
 में  यह  बता  चुका  हूं  कि

 कच्चे

 मूल्य  तथा  बदली  मूल्यों  में  परिवर्तन  होता  रहता  है  इसलिए  एक  निश्चित  काल  के  लिए
 समान  रूप  से

 मूल्यों  का  छापना  सम्भव  नहीं  है
 ।

 इसमें  परिवर्तन  होता  रहता  है  श्रौर  यह  किस्में
 तो

 नियन्त्रित  कपड़ा

 योजना के  श्र्तर्गत  ही  नहीं  श्राती g1  इसलिए इस  उद्योग  को  लाभ  प्राप्त
 करने

 के  लिए  कुछ  aaa

 मिल  जाता  है  क्योंकि  दूसरी  ate  तो  उसे  हानि  ही  होती  है
 ।  टैक्सटाइल  कपड़ा

 द्वारा  इस  मामले  के  बारे  में  उद्योग  के  साथ  विचार  विमर्श  किया  गया  था  झर  कह  इस
 निष्कर्ष

 पर  पहुंचे  कि  कारखाना दुवार  मूल्य
 और  परचून मूल्य  के  श्रन्तिम  स्तर  का  30  प्रतिशत  से

 अधिक  नहीं  होना  चाहिए

 eft  डी०  के  ०  :  मेरा  विशिष्ठ  प्रश्न  यह  था  कि  क्या  कारखाना दुवार  मूल्य  कपड़े पर

 छापा  जायेगाਂ

 प्रो ०  डी०  पी ०  चटोपाध्याय  :
 कारखाना  दूवार  मूल्यों  में  कई  बार  परिवर्तन  होता  रहता

 हु  फिर  भी  हम  इस  सुझाव  पर  विचार  करेंगे  शौर  यह  देखने  का  प्रयत्न करेंगे
 कि  यह  कहां

 हम  इंस  पर  वित्ञार  करेंगे
 |

 the  Minister  that  the

 discrepancies  in  stamping  of  prices  are  in  his
 Shri  Nar  Singh  Narain  Pandey:  It  has  been  stated  by

 Notice.  As  in  the  Co  arse  cloth  the  price  has
 which.

 been  increased  frory1*70  paisa  to  4°15  paisa,  Iwant  to  know  the  names  of  Mills

 have  done  like  that  and  v  tachon  hap  taken  against  them  ?

 Mer,  Speaker  :  He  has  already  said  that  it  will  be  looked  into.
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 he  has  received  information.
 Shri  Narsing  Narain  Pandey:  But  he  can  atleast  tell  about  the  Mills  regarding  which

 Mr.  Speaker  :  He  has  said  that  it  was  implemented  just  a  month  back,  He  willlookinto
 it.

 the  same.
 Shri  Ishaque  Sambhali  :  What

 he  will  look  into.  On  the  Contrary  he  is  justifying

 श्राथिक  कार्यक्रम  की  क्रियान्विति  के  लिये  राष्ट्रीयकृत  बेशों

 के  लिये  मार्गदर्शी  सिद्धान्त

 *  260.  श्री  गिरिवर  गोमाँगो  :  कया  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 कि

 क्या  सरकार  ने  विभिन्न  राष्ट्रीयकृत  sat  को  20  सूत्री  ग्राधिक  कार्यक्रम  की

 स्विति  के  लिये  कोई  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किये  हैं  ;

 यदि  तो
 वे  मार्गदर्शी  सिद्धास्त  कया हें

 शर

 इन  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जहां  कोई  बेक  नहीं  है  वहां  समाज  के  भ्राथिक  दृष्टि  से  कमजोर

 वर्ग  को  ग्रामीण  ऋण  देने  हेतु  बक  की  शाखायें  खोलने  के  लिए  बैंकों  द्वारा  क्या  प्रक्रिया  श्रपनाई  जाती

 राजस्व  श्रौर  बेकिंग  fain  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  :  से

 :  एक  विवरण सदन  के  पटल  पर  रखा
 जा

 रहा

 विवरण

 ९
 att  :  20  सुतरी  श्राथिक  कार्यक्रम

 के  12  सूत्री से  बेंकों  का
 सीधा  संबंध  है  ।

 20  सूत्री  arian  कार्यक्रम  के  अन्तत  श्रधिकाधिक  ऋण  की  व्यवस्था  करने  के  प्रश्न  पर  राजस्व

 शौर  बैंकिंग  wat  दवारा  24  1976  को  नई  दिल्ली  में  बुलाई  गई  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों

 के  मुख्य  कार्पकारी  भ्रधिकारियों  क्री  बैठक  में  विचार  किया  गया  था  ।  इस  बैठक  में  इस  बात  पर

 जोर  दिया  गया  था  कि  इस  कायेक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  बैंकों  को  शीघ्र  कार्रवाई  करनी  बेंकों

 को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  अपनी  शाखाओं  से  स्थानीय  प्रशासनिक  प्राधिकारियों  के  c GTR  में  रहने  को

 कहूं  ताकि  इस  कार्यक्रम  के  लाभान्वितों  विशेष  रूप  से  भूमि  ate  मकान  के  लिए  जमीन  पाने

 बंधन  मुक्त  छोटे  और  सीमातिक  किसानों  पौर  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  तय

 किया  जा  सके  श्रौर  उनकी  सहायता की  जा  सके  इस  कार्यक्रम के  महत्व  को  ध्यान में  रखकर  यह

 सुझाव  दिया  गया  है  कि  प्रत्येक  बेक  की  अ्रनुवर्ती  कार्यवाई  कीਂ  देख  रेख  बैक  के  मुख्य  कार्यालय  के

 विशेष  कार्यान्वयन  कक्ष  द्वारा  को  जानी  बैंकों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  ग्रामीण  ऋण  की

 मात्रा  में  काफी  वुद्धि  करने  के  शाखा  प्रबंधकों  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  भर  me  शहरी  क्षेत्रों

 के  शाखा  प्रबंधकों  ऋण  मंजूर  करने  की  शक्तियों  का  qa  प्रत्यायोजन  किया  जाय  तथा  उन्हें

 प्रोत्साहित  किया  जाए  । उन्हें यह  भी  कहा  गया  है  कि  इस  कार्यक्रम के  कार्यान्वयन  में  किये  गये  काम

 का  गुणात्मक  श्रौर  OPLATTCH  मूल्यांकन  करें
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 an  ee  ote  we

 :  बककारी  श्रघिनियम  1949  की  धारा  23  के  अनुसार  भारत  में

 बार  के  वास्ते  नये  कार्यालय  खोलने  के  लिए  ब  किंग  कम्पनी  को  भारतीय  रिज  बेक  से  पुवानुमति  लेनी

 होती है  ।  भारतीय  fata  बंक  ने  तींन  वर्षों  के  शाखा  विस्तार  की  रोलिंग  योजनाओं  ait

 प्रतिवषਂ  की  विस्तृत  योजनाओं  को  मंगाने  की  एक  कार्याविधि  श्रारम्भ  की  है  ताकि  इन

 नातों  पर  एक  साथ  विचार  हो  सके  ।  ये  योजनाएं  बनाते  समय  बैक-रहित  ग्रामीण  अ्ौर  अध  शहरी

 स्थानों  को  अ्रधिक  तरजीह  दी  जाती है

 शिरिघर  गौमागों  :  वक्तव्य  के  श्रतुसार  20  सुत्रों  में  से  12  gal  में  यह  उल्लेख  है  कि  बैंकों

 का  मुख्य  कायें  ह. दुल  वग  की  सहायता  करना  है  ।  जहां  तक  उपभोक्ता  ऋणों  का  सम्बन्ध  बैंक  केवल

 किसानों  की  सहायता  करते  बेघर  लोगों  को  मकान  बनाने  के  लिए  ऋण  नहीं  दिये  जाते  |  मैं  जानना

 चाहता हूं  कि  क्या  उनका  मंत्रालय  कोई  योजना  इस  बारे  में  बनायेगा  ate  बैकों  को  निदेश  देगा  ताकि

 दुबल  वर्ग  को  ऋण  मिल  सके  ?

 श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  :  जहां  तक  उपभोक्ता  ऋण  का  सम्बन्ध  हमने  सारी  प्रक्रिया

 पर  चर्चा  की  है  श्रौर  ज  सा  मैंने  सभा  में  पहले  कहा  था  शिवरामन  समिति  की  सिफारिशों  के  अ्रनुसार  समाज

 के  निम्न  वर्ग  की  श्रावश्यकताओओं  के  लिए  हमें  170  करोड़  रुपये  की  जरूरत  होगी  ।  हमने  यह  व्यवस्था

 की  है  कि  दो  तिहाई  रुपया  सहकारी  समितियों  से  ate  एक  तिहाई  कतिपय  संगठनों  से  प्राप्त  होंगे  जिस के

 बारे  में  राज्य  सरकारों  से  परामश  किया  जायेंगा  ।

 श्री  TIATTY  :  कया  उनका  मंत्रालय  उड़ीसा  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  खोलने  को  तैयार

 है  ताकि  उस  क्षेत्र  में  भी  बैक  ऋण  उपलब्ध  हो  सकें  ?

 श्री  प्रगव  कुमार  मुखर्जी  :  कुछ  क्षेत्रीय  बैक  वहां  पहले gy  खोले  जा  चुके  हैं  ।

 Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  :  Sir,  since  the  jntroduction  of  20  point  programme  many
 persons  belonging  to  the  weaker  sections,  harijans  and  adiyasis  have  been  freed  from  loans
 but  they  have  not  been  provided  with  any  alternative  source.  ey  have  not  been  able  to

 so  that  loans  could  be  made  available  to  them
 get  loans  from  nationalised  banks.  May  I  know  the  steps  being  taken  by  the  Government

 श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जों  :  यह  ठीक  है  कि  हम  समूचे  दुर्बल  जिसे  सहायता  की  जरूरत

 की  पुरी  तरह  मदद  नहीं  कर  पाये  हैं  ।

 श्रच्यक्ष  महोदय  :
 श्राप  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  श्रगला  प्रश्न  ।

 सोने  की  तस्करी

 *  261.  शो  बसन्त  aS  :  कया  राजश्व  शर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सोने  के  श्रन्तरराष्ट्रीय  मूल्यों  में  भारी  गिरावट  ग्राने  क ेकारण  बंगलादेश

 तथाजनेपाल  से  काफी  मात्ना  में  सोना  तस्करी  से  देश  में  लाया  जा  रहा  है  ;  श्रौर

 ; यदि  ai,  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्य वाह  2  गई  है
 ?
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 5  1898  )  मौखिक  उत्तर
 ae <a  een,

 राजस्व  श्रौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्रो  प्रणव  कुमार  मुखर्जी ):  )  उपलब्ध

 सूचना  से  यह  मालूम  होता  है
 कि  सोने  के

 opacity  मूल्यों  में  भारी  गिरावट  श्रा  जाने
 के  कारण

 आरत-बंगला  देश  श्रौर  भारत  नेपाल  ararat  पर  सोने  की  तस्करी  में  शायद  ही  कोई  वृद्धि  हुई  है  ।

 गुप्त  सुचना  रिपोर्टों  से  ऐसा  संकेत  मिलता  है  कि  हाल  के  दिनों  में  पाकिस्तान  से  भारत  को

 सोने  का  ग्रायात  बढने  लगा  है  ।  इसका  मुख्य  कारण  सोने  की  तस्करी  में  लाभ  की  गुंजाइश  का

 aga  श्रघिक  होना  है

 सदन-पटल  पर  एक  विवरण-पत्र  रखा  गया  है  |

 विवरण

 देश  में  सोने  का  रोकने  के  लिए  सरकार  दवारा  किये  गये  उपाय  ae

 1.  सीमा  सुरक्षा  दल  जो  भारत-पाकिस्तान  सीमा  पर  तैनात  हैं  श्रौर  जो  मुख्य  तस्करी

 विरोधी  बल  है  तथा  जिसे  सीमाशुल्क  1962  के  भ्रन्तगंत  तलाशी  माल  पकड़ने  तथा

 हिरासत  में  लेने  की  शक्तियां  प्रदान  की  गयी  गश्त  धात  लगाने  शर  सामान्य  निगरानी

 की  भ्रपनी  गतिविधियां  तेज  कर  दी  हैं  ।

 2.  उनके  सहयोगियों  सहपराधियों  को  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी

 क्रियाकलाप  निवारण  भारत  रक्षा  नियमों  पौर  श्रान्तरिक  सुरक्षा  बनाए  रखना  श्रधिनियम

 के अन्तत  नजरबन्द  कर  दिया गया  हैं  ।

 3.  सीमा  शुल्क  निवारक  तंत्र  को  age  किया  गया  है  श्र  गुप्त  सुचना  व्यवस्था  को  ofan

 सक्रिय  बना  दिया  गया  है  ताकि  श्रौर  अच्छे  परिणाम  प्राप्त  हो  सकें  ।

 4.  संदिग्ध  व्यक्तियों  की  हरकतों  के  बारे  में  तत्काल  सुचना  देने  के  लिए  सीमाशुल्क  विभाਂ

 *  ने  हाल  में  एक  बेतार-संचार  व्यवस्था  कायम  की  है  ।

 5.  तस्करी-विरोधी  कार्यों  में  लगे  अ्रधघिका  रियों  को  विशेष  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  है  ।

 6.  सीमा  से  were  तक  रेल  लाइन  के  साथ-साथ  तथा  से  पार  किये  जा  सकने  योग्य

 स्थलों पर  गश्त  लगाने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 7.  रेल-गाड़ियों  तथा  मोटर  वाहनों  को  तलाशो  तथा  wea  प्रकार  के  यातायात  की  जांच

 की  जा  रही  है  ।

 8.  सीमा  राज्य  पुलिस  तथा  सीमा  सुरक्षा  बल  के  afearficat  की  उच्चस्तरीय  बैठकें

 बार-बार  झ्रायोजित  की  जाती  हैं  ताकि  सूचना  का  परस्पर  श्रादान  प्रदान  किया  जा  सके  शर  तस्करी

 को  रोकने  के  लिए  कारगर  उपाय  किए  जा  सकें  ।

 9.  तस्करी  का  मुकाबला  करने  के  लिए  सीमा  पर  निवारक  गतिविधियों  को

 तेज  कर  दिया  गया  है  श्रौर  सी  मा  चौकियों  को  eas  कर  दिया  गया  है  ।  सीमा  पर  सीमासुरक्षा  बल  तैनात
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 |  अ  —  a8
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 है  ।  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  सीमासुरक्षा  बल  श्र  सी  माशुल्क  विभाग  gare  बहुत  afin  चौकसी

 बरती  जा  रही  है  ।  इस  क्षेत्र  में  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  क्रियाकलाप  निवारण  अधिनियम  के

 भ्रन्तगंत  तस्कर  व्यापारियों  को  निवारक  नजरबन्दी  भी  की  गयी  है  ।

 10.  भारत-नेपाल  को  सम्पूर्ण  सीमा  के  लिए  एक  अलग  सीमाशुल्क  समाहर्ता-कार्यालय

 विद्यमान  है  ।  भारत-नेपाल  सीमा  पर  भारतीय  भू-सीमाशुल्क  केन्द्रों  पर  तैनात  श्रधिकारियों

 को  नेपाल  में  प्रतिपक्षी  afaartfat  के साथ  रूप  से  बैठकें  प्रायोजित  की  जा  रही  सीमाशुल्क

 समाहर्ता-पटना
 की

 नेपाल  के  महामहिम
 की

 सरकार  के  सीमाशुल्क  निदेशक के  साथ  समय-समय पर

 बैठक  होती  हैं  चलते-फिरते  निवारक  दल  सीमा  की  गश्त  लगाते  हैं  ।  सेना  के  भूतपुर्व  सिपाहियों  को

 निवारक  कार्यों  के  लिये  बहुत  बड़ी  संख्या में  सिपाही  के  रुप  में  भरती  किया  गया  निवारक

 लयों  में
 पय  वेक्षी  श्रधिकारियों  के  लिये  जीपों  की  व्यवस्था  कीਂ  गई  है  ।  विदेशी  मुद्रा  सं  रक्षण  तथा  तस्करी

 क्रियाकलाप  निवारण  श्रधिनियम  के  भ्रन्तर्गत  तस्कर  व्यापारियों  की  निवारक  नजरबन्दी  भी  की

 गई  है  ।

 श्री  बग्सल  साठे  :
 क्या  यह  सच  है

 कि
 गुजरात

 में
 कुछ  विधायक

 भी  तस्करी
 में

 लगे
 हुए हैं

 ?  उन्हें

 इस  श्रपराध  के
 का  रण  आंसुका  के  श्रन्तगंत  गिरफ्तार  भी  किया  गया  था  ।  लेकिन  wa  उन्हें  पेरोल  पर

 रिहा कर  दिया  गया है
 ।

 क्या
 मंत्री

 जी
 को  इस

 बारे  में
 जानकारी  है प्रौर  सरकार  तस्करी  रोकने के  लिए

 FAT कर  रही  है
 ?

 श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  :  मुझे  इस  विशिष्ट  मामले  का  पता  नहीं  ।
 मैं  इस  बार ेमें  पता  लगाऊंगा

 ee  an  पा

 प्रइनों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 भारत  © qacq  विकास  निगम  द्वारा  श्राथिक  कार्यक्रम  के  gta

 जारी  किये  Ta  faant  का  पालन  feat  जाना

 #242.  श्री  के  ०  मालनना  :  क्या  qa2q  श्र  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  को  क््पा  करेंगें

 किः

 क्या  सरकार  ने  श्राथिक  कार्यक्रम  के  अधीन  निदेश  जारी  किये  थे  कि  anaiatt रि

 खान-पान  पर  भर्ती  श्रौर  पदोन्नति  जैसे  प्रशासनिक  गैर-योजना  व्यय  में

 मितव्ययिता  का  सख्ती  से  पालन  किया  जाये  ;  ौर

 यदि  तो  क्या  भारत  पयंटन  विकास  तिगम  ने  भी  मितव्ययिता  के  लिये  इन  निदेशों

 का  सख्ती  से  पालन  किया  है  ?

 Gaza  शर  नागर  विमानन  AA AT  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  हां  b

 भारत  पथथंटनਂ  विकास  निगम  को  प्र  धानमंत्री  के  कार्यक्रम  के  श्रन्तगंत  प्रशसनिक  त्श्धा  गेर  योजना

 व्ययों
 में  मितव्ययिता  का  सख्ती  से  श्रनुपालन  करने  के  निदेश

 जारी  far जाद  नई  गए |
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 भारत  पयंटन  विकास  निगम  react  सभी  डिविजनों/यूनिटों  को  प्रशासनिक  एवं

 गेर  योजना  व्ययों  में  झ्रधिकतम  मितव्ययिता  बरतने के  निदेश  जारी  किए  जा  चुके  निगम  की

 चालनात्मक  अआश्यकताओं  को  प्रभावित  किए  बगैर  विभिनत  मितव्ययिता  उपायों  को  क्रियान्वित  करने

 कै  प्रयत्न  निरन्तर  किए  जा  रहे  हैं  ।

 पटसन  तथा  रुई  उत्पादों  के  निर्यात  में  कमी

 *  244  श्री  सरोज  मर्ज  :  क्या  वाणिज्य मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 चाल  वित्तीय  वर्ष  में  पटसन  उत्पादों  तथा  रुई  उत्पादों के  निर्यात में  30

 शत  त्रौर  39  प्रतिशत  की  कमी  ग्रा  जाने के  क्या  कारण हैं

 श्रप्रैल से
 1975

 की  प्रवधि  के  दौरान
 सोवियत

 संघ  से
 किये

 ज
 पने  वाले  ग्रायात  में

 4  प्रतिशत
 की  कमी  तथा  इसी  अवधि  में  अ्रमरीका

 से
 किये  गये  श्रायात  में  400! प्रतिशत  की  वृद्धि  हो

 जाने के  क्या  कारण  हैं  ;  र

 गत  6  महीनों  में  इन  दोनों  देशों  से  किये  गये  श्रायात  की  स्थिति  कया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  (Sto  डो  ०पी ०  चालू  वित्तीय  ay  (1976-77)  के

 लिये  अप्रल  1976  के  एकमात्र  महीने  से  सम्बन्धित  श्रचतन  वस्तुवार  afarar  रिक  श्रांकड़ों  से  गत

 वर्ष  की  उसी  महीने  की  तुलना  में  पटसन  उत्पादों  के  निर्यातों  के  मलय  में  लगभग  27  प्रतिशत  की

 वठ  का  पता  लगा  ।  निर्यातों  में  इस  गिरावट  का  मुख्य  कारण था  सं  श्लिष्ट  पदार्थों  एवं  पटसन  माल  के

 अन्य  उत्पादकों  से  प्रतियोगिता  तथा  साथ  ही  भवन  निर्माण  उद्योग  में  मंदी  ।

 1976  के  दौरान  सूती  वस्त्रों  के  faatat  में  उत्साहवधंक  वृद्धि  दिखाई  दीं

 _  इस  महीन ेके  दौरान  इस  समूह  के  प्रमुख  उत्पादों  जैसें  मिल-निरमित  सुती  थानों
 में

 126  प्रतिशत  वृद्धि

 हुई  मौर  सूती  परिधानों
 में  लगभग  340  प्रतिशत  वृद्धि  हुई

 1975  के  दौरान  सोवियत  संघ.से  69.15  करोड़  रु०  के  भारत के

 कुल  श्रायातों  में  पिछले  वर्ष  की  उसी  तिमाही में  fer  गये  को  तुलना  में  लगभग  54  प्रतिशत
 की  कमी  श्राई  ।  उसी  अवधि  के  दौरान  अमरोका से  219.  22  करोड़  रु०  के  wraTal F में लगभग  326

 प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  ।  ग्रायातों  में  इस  बड़े  अन्तर  का  मुख्य  कारण  यह  था  कि  इन  दोनों  देशों  से  गेहूं  का

 ,  श्रायात  किया  गया  1974-75 के  पिछले  वर्ष  सोवियत  संघ  से  दौर्वावधि  ग्राधा र  पर  ae  प्राप्त

 किया  गया
 किन्तु

 1975-76  में  एसे  कोई  ग्रायात  नहीं  किये  गये  ।  इसके  अमरोका  से

 1975-76  में  गेहूं  उवेरकों  )  के  भी  पर्याप्त  श्रायात  किये  गये  ।

 गहूं  को  छोड़क र  1975  के  दौरान  सोवियत  संघ  से  जो  कुल  श्रायात  किये

 गये वे  1974  के  मुकाबले में  14  afar  प्रघिक  थे  त्रौर  प्रमरीका  से  जो  श्रायात  किये  गये
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 वे  लगभग  47.0  प्रतिशत  श्रधिक  थे
 ।  श्रप्रेल-जून  1975 की  श्रवधि के  लिये  श्रायातों से  सम्बन्धित  प्रांकड़े

 निम्नोक्त  प्रकार  है
 :  थ्

 x:
 waa  oe  के

 1975
 मुकाबले

 ist
 ar 19754 -sferare WaT

 सोवियत  संघ

 69.15  tet कुल

 90.88

 69.15 गह  की  छोड़कर कुल  श्रायात  60.  61

 श्रमराका

 थ

 क
 e  219.22  +  326

 कुल
 )

 उनका

 गेहूं  Poe  147  2.7
 7  3

 71.52  48.78

 ay

 oo

 -  ae

 छोड़कर  कुल  प्राीयात

 सोवियत  संघ के  साथ  व्यापार  दीर्घावधि व्यापा  र  करार  के  ढांचे  के  x  aar  है

 श  mane  वाधिक  व्यापार  संलेख  पंचांग  क्ष  के  श्राघार  पर  तैयार  किये  जाते हैं  |  किसी  विशिष्ट

 stafe  में  RIT  तों  निर्यातों  में  अन्तर  हो  सकता  है  ।  इसके  श्रति  रिक्त  वर्ष  के  reg  में  भा  रत  के  fate

 व्यापार के  श्रांकड़ी  में  काफी  समायोजन किया  जाता  हैं  विभिन्न  तिमाहियों  Mz  छमाही  श्रवधियों  में

 fata  ब  सायात  west  को  बांटने  से  सहीं  fea  सामने  नहीं  ravi  1974-75 के  Trae

 75-76 के  सम्पुर्ण  वर्ष  के  दौ  रान  भ्रमरीका  भ्रौर  सोवियत  संघ  से  किये  गये  समग्र
 झ्रायातों की

 की

 इस  प्रकार  रही है
 :--

 प्

 क

 थ

 1975-76  में  सोवियत संघ  alt  wetter  से  हुए  arena

 थ  क  ्  क  थ  (  to)

 1974-75

 ay?

 a
 ———— अ

 पल्ला  408.92

 —  110.  85

 कुल  श्रायात
 को  area)

 थै  295.  76  298,07
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 1975-76  1974-75

 कुल  श्रायात  1269.92  736.78

 ब्
 830.95  407.47

 438.97  329.31 कुल  श्रायात  em

 a
 हई

 or

 आध  ही
 ड

 के  लिए  प्रोत्साहन

 क

 +246.  mt  maz  सिह  चौधरी  :  क््याप प  ae  ate  नागर  विमानन  dat यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  भारत  के  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  oa  weer  प्राधिकरण  ने  नसबन्दी  कराने  वाले

 कमचा  रियो
 1  200  रुपये

 का
 नकद  पुरस्कार  देने  की  घोषणा  की  है

 ;
 थ

 sen  क्या  प्रोत्साहन दिये  जा  रहे  हैं  ;  AIX

 of! Fae |
 गत  एक  वर्ष  में  Tq  तक  कितने  अ

 सन्

 टन  wit  मागर  विमानन  मंत्रों  राज  Fi

 भारत  भ्रन्तरॉष्ट्रीय  विमानपसन  प्राधिकरण  द्वारा
 क

 क

 में

 निम्नलिखित  हैं
 ाा

 i)  पूरे  खर्चों  की  बशर्तें
 कि

 किसी  सरकारी
 श्रस्पताल

 ee केन्द्र  में  किया  मया  हो  ।

 14  दिनों  तक  की  विशेष  प्राकस्मिक छुट

 a eee
 को  प्रकति  पर  निभर  करेगी  ।

 (7  छले  एक  वर्ष  के  दौरान  प्राधिकरण के  27  कमंच

 qat  राज्यों  में  पटसन  के  मूल्य
 ७

 अ

 *2  eur  बाधिज्य  wat  ज  ी  ने  की  ocr  ata  कि  विभिन्न
 श्री  धर्जुन  सेठी

 :

 कया  हैं  ५  ध  ri

 पूर्वी  राज्यों  में  इस  समय  पटसन  के  मलय

 क

 वाणिज्य  wat  (ite  सैन
 पी  ०

 wae  rerextra ) : :  एव  विवरण  सभा  पटल  रखा  MAT

 है  ।
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 ee ses

 विवरण

 पूर्वी  राज्यों  के  महृत्वपुर्ण  केन्द्रों  में  बच्चे  पटसन  को  मुख्य  किस्मों  को  प्रचलित  बा  जर  को  मतों

 को  ania  वाला  विवरण  |

 रु  प्रति  faaza ज
 ae

 राज्य
 ez  freq  प्रचलित

 की  नत

 नोगांग  152.00
 डध्ल्यू- र्थ

 बिहार  किरानंगंज  155  0.0.

 मुरलीगंज  4  154  00

 उड़ीसा  कोई  श्रामर  नहीं

 qfraa  बंगाल

 दिनहाटा  152  00

 00 मोइनागुरी  wary  4  155

 रायगंज  158  00

 समसी  158  00

 वारीमपुर  टी  ०  डी  0-4.  186  00

 176  00 बदरिया  टी ०  डी  ००4

 फारस  को  खाड़ी  के  एक  देश
 के

 जहाज  का  पकड़ा  जाना

 श्री  यमुता च्  प्रसाद  मण्डल  क्यो  राजस्व  बोर
 बेकिंग

 मंत्री  यह  बताने  की  तपा न्य

 करेंगे कि

 (=)  क्या  सीमाशुल्क  श्रधिकाध्यों  ने  हान  at  मे  फारस  को  खाड़ी  के  एक  देश  के  जड़ाव

 को  पकड़ा  श्रौर

 (q)  तो  पकड़े  का  विवरण  तथा  मूल्  ।  क्या  है  ?

 राजस्व  श्रौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी
 राज्य  मंत्री

 प्रणव  कुमार  :  श्रौर

 सीमाशुल्क  प्राधिकारियों  ने  हाल  में  ऐसे  कती  जहाज  को  अपने  ait  में  नहीं  लिया  है
 जिस  पर  फारस  की  खाड़ी  के  किसी  देर  का  झंडा  लहरा  रही  हो  ।
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 लिखित  उत्तर
 27  1976

 i

 Export  of  Leather  and  Leather  Goods  by  5.1...

 “250,  Shri  | द न  YADAV  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  value  of  leather  and  leather  goods  exported  during  1975-76  by  the  State  Trading

 Corporatibn  ;  ati

 (b)  the  foreign  exchange  earned  as  a  result  thereof

 T  he  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vish  iwat  wath  Pratap

 Singh)  (a)  Exports  and  leather  goods  by  STC  during  1975-76  are  estimated  at

 Rs.  158° 65  crores  (f.0,b.).

 (0)  Rs.  158°65
 enone

 भारतीय  पटसन  निगम  हारा  माँगी  गई  घनरादि

 1251.  श्री
 इन्द्रजीत  गुप्त

 :
 क्या  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे
 कि  :

 कच्चे  पटसन  के  चालू  मौसम  में  पटसन
 खरी  दने

 के  लिये  भारतीय  पटसन  निगम  ने  कितनी

 धनराशि  मांगी

 सरकार  ने  we  तक  वास्तव  में  कितनी  राशि  मंजूर  की  ग्रौर

 मंजूर  की  गई  धनराशि  से  कितना  कच्चा  पटसन  खरीदे  जाने  की  अ्रनुमान  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  ०  डी
 ०

 पी
 ०  :  से  भारतीय  पटसन  निगम  ने

 श्पने ै  ats  की  दिनांक  31  1976  की  बैठक  में  चालू  मौसम  के  लिए  8  लाख  गांठों  के  खरीद  कार्यक्रम

 की  योजना  बनाई  थी  ।  सरकार  ने  भारतीय  पटसन  निगम  से  mace  किया  कि  वह  श्रपने

 खरीद  era  क्रम  को  कम  से  कम  उपजकर्ताश्रो  को  कानूनी  न्यूनतम  कीमत  सुनिश्चित  करने  के  लिए  बढ़ाये  ।

 भारतीय  पटसन  निगम के  मल्यांकन  के  झ्रनुसार  12  लाख  गांठों  के  खरीद  कार्यक्रम  के  लिए  46.  23  लाख

 शपये  तक  के  ऋण  की  श्रावश्यकता  होगी  ।  भारतीय  प्रटसन  निगम  की  कीमत  समर्थन  संबंधीਂ  कार्यवाही

 को  वित्तीय  रुकावटों  के  कारण  रुकने  नहीं  दिया  ज़ायेगा  .।.  शुरू  में  भारतीय  पटसन  निगम ने  भारतीय

 ford  ब  क  से  अनुरोध  किया  था  कि  aa  इसकी  ऋण  सी  भा  को  24  करोड़  रुपये  से  बढाकर

 करोड़  रुपये  कर  दे  ।  इस  विषय  पर  इस  समय  भारतीय  Ly frrq  बैक  तथा  भारतीय  पटसन  निगम  के  बीच

 बातचीत  चल  रही  है  ।

 बे  हारा  श्रायातित  va tat  का  फालतु  भण्डार  बनाये

 जाने  के  लिये  घन  दिया  जाना

 *253.  झरी  राम  भगत  पासवान  :
 क्या  राजस्व  site  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  भारतीय  fort  बैंक  ने  वार्णिज्यिक  बैंकों  से  कहा  है  कि  वे  ग्रायातित  उवेरकों  at

 फालतू  भण्डार  बनाने  के  लिए  धन  त्रौर

 यदि  gi,  तो  इस  उद्देश्य  हेतु  अब  तक  कितनी  धनराशि  दी  गयी
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 tm.

 राजस्व  झ्ौर  ate  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री
 प्रणव  कुमार  :  )  भारतीय

 रिजर्व  बैंक  ने  वाणिज्यिक  बैकों  से  कहा  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  श्रायातित  उर्वरकों  के

 परिचालनों  का  प्राघार  पर  वित्त  पौष्ण  कारें  |

 नकद  ऋण  के  अन्तगत  इस  खाते  में  बकाया  ऋणों  की  राशि  अगस्त

 1976  को  34  करोड़  रुपए  थी  ।

 सरकारी  वित्तीय  संस्थानों  को  बेकार  पड़ी  उत्पादन  क्षमता  वाले  उद्योगों

 की  सहायता  में  कटौती  करने  सम्बन्धों  fader

 *254.  श्री एस०  ए  ०  मुसगनन्तम  :  क्या  राजस्व  शर  बकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  क्र्पा

 करेंगे  fa

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  वित्तीय  संस्थानों  को  ए  से  जारी  किये  है ंकि  उन

 उद्योगों  जिनमें  उत्पादन  क्षमता  बेकार  पड़ी  हैं  agar  जिनमें  क्षमता  के  बेकार  जाने

 की  सम्भावनी  वित्तीय  सहायता  में  कटौती  की  जाये ;  शर

 यदि  तो  उनका  संक्षेप  क्या  है  अर  ऐसे  उद्योगों  का  पता  लगाने,के  लिए  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 राजस्व  श्रौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  मंत्री  (sit  प्रणव  कुमार  :
 mye  (a)

 सरकार  ने  प्रखिल  भारतीय  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  .  को  उन  उद्योगों  को  अपनी  सहाकता  कम

 करने  के  aTay  नही  दिये हैं  जिनके  पास  nay oy  क्षमता  विद्यमान  है  ग्रथवा  होने  at  सम्भावना

 >
 kc  |

 वित्तीय  सहायता  कें  लिए  झावे  ra-Va  देने  वाली  फरियोंजना  की  अ्रथक्षमता

 का  मूल्यांकन  करने  में  सरकारी  वित्तीय  संस्थाएं  स्थापति  ate  स्थापति  की  जाने  वाली  क्षमता

 afer  सम्भावित  मांग  श्रौर  पुति  तथा  स्थापति  क्षमता  के  उपयोग  ar  चालू  स्तर  गौर  उसके

 हारणों  का  भी  ध्यानਂ  रखती  हैं  ।  भावी  नई  क्षमता  के  बजाये  पहिये  से  स्थापति  क्षमता  पूर्ण

 उपयोग  को  तरजीह  दी  जाती  है  ।

 विदेशी  मद्रा  अ्रारक्षित  fafa  में  वद्ध

 कथा  विस  aa  of
 #256,  श्री  TH  Arar  लाल  भाटिया  हँ  सिं  की  हल  करेंगे  ह ज घि |

 (&)  क्या  मईश्ौर  1976
 में  भारत

 की  विदेशी  war  को  ग्रारक्षित  निधि
 में

 yfars

 तम  वद्धि  हुई  हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 तथ्य  क्या  हैं  ate

 क्या  विदेशी  मुद्रा  झा  रक्षित  निधि  में  हुई  इस  वृद्धि  को  wre  महीनों  में  बरकरार

 रखा  जायेगा  ?
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 विस  मंत्री  सी  ०  :  wie  (a)  विदेशी  मुद्रा  श्रारक्षित  निधि  में

 1976 में  267.  51.0  करोड़ रुपए  की  शर  1976  में  139.  10  करोड़  रुपए  की  वृद्धि

 हुई  लेकिन  ये  वृद्धि  कोई  भारी  वृद्धि  नहीं  है  ।

 (7)  qe  कहना  मुंश्किल  है  कि  विदेशीਂ  मुद्रा  ग्रारक्षित
 में  art  भी  इतनी  हदी

 वृद्धि  होती  क्योकि  यह  इस  बात  पर  frat  करता  है  कि  श्रत्यावश्यक  प्रायातों

 श्र  ऋणों की  वापसी  झादि  के  लिए  की  जाने  वालीਂ  श्रदायगियों  की  राशि  की  तुलना  में  निर्यात

 की  झ्ामदनी  श्र  देश  में  बाहर  से  भेजी  रकमों  में  बराबर  कितनी  वृद्धि  होती  रहती  हैं

 Oplum  Doda  Dust

 1740.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  :  Willthe  Minister  of  Revenue  ‘and  Banking: ‘ be  pleased  to  state

 (a)  how  opium  doda  dust  is  utilised  at  present;  and

 (७)  whether  any  opium  doda  dust  industries  are  functioning  in  Madhya  Pradesh  ?

 The  Minister  of  State  In-Charge  of  Department  of  Revenue  and  Banking  (Shri
 Pranab  Kumar  Mukherjee)  :  (a)  Opium  doda  dusti.e.lanced  poppy  capsules  in  crushed
 or  powdered  formis  being  utilised  at  present  :

 (i)  In  the  Indigenous  systems  of  medicine  both  for  Internal  us  and  External  appli-
 cation  ;

 (ii)  For  manurial  purposes  ;  and

 (iii)  For  export  to  foreign  countries  for  extraction  of  alkaloids  for  medical
 ne  use,

 (b)  The  Government  has  no  information  about  any  opium
 ing  as  such  in  Madhya  Pradesh.

 doda  dust  industries  function=

 Ornaments  seized  by  Income-Tax  Officers  in  Madhya  Pradesh)

 1741.  Shri  ७.  ९...  Dixit  ;  Will  the  Minister  of  Revenue  and
 state  Banking  be

 pleased  to

 (a)  whether  Income-tax  officers  seized  ornaments.  dur  ing  raids  conducted  in  Madhya Pradesh  from  January,  1976  to  30th  June,  1976;  an

 (b)  if  so,  the  total  value  ‘thereof  ?

 The  Minister  of  State  In-Charge  of  D  epartment  of  Revenue  and
 Banking  (Shri  Pranab  Kumar  Mukherjee).:  (a)  800  (0  Ye  During  the  period  Ist J  anuary,  to
 3oth  June;  1976,  ornaments  of  the  value  of  aver  Rs.  20.3  18  khs  have  been  seized in  पे  16  Charges of  the  Commissioners  of  Income-tax,  Madhya  Pradesh,  as  aresult  of  search  and  sei  zure  opera.
 tions  conducted  by  the  Income-tax  authorities.
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 राज  fae  ब्लो  पर  श्रायंकर  का  निर्धारण

 1742  Al  ATTA  मारन  क्या  राजस्व  श्ोर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करग

 कि

 बया  संसद  में  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  राजनतिक  दलों  पर  आयकर  का  निर्धारण  किया

 गया  &

 यदि  हां  तो  दो  वर्षों  के  दौरान  उन  पर  कितना  कर  निर्वारित  किया  गया  र

 प्रत्येक  ने  कितना  कर  war  किया

 क्या  उनके  द्वारा  चुनाव  के  लिये  एकब्रित  धन  पर  भी  प्राय  कर  लगता

 यदि  तो  गत  दो  वर्षों  के  दौरानਂ  कितना  कर  निर्धारित  किया  गया  ate  प्रत्येक  दल

 ने  कितना  कर  श्रदा  fear  ?

 राजस्व  शौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  (  श्री  प्रणव  कुमार  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  श्रौर  सदन  पटल  पर  यथा  सम्भव  शीघ्र  रखी  जाएगी

 रोके  गये  सहूंगाई  भत  का  कु  भाग  छोटी  बचत  में  लगाया  जाना

 1743.  चौधरी  राम  wart :  क्या  faa  dal  az ह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 न  )  क्या  उत्तरी  राज्यों  के  वित्त  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  रोके  गए  मजूरी  तथा  मंहगाई  भत्ते  की

 पहुली  जो  जुलाई  में  देय  का  कम  से  कम  25  प्रतिशत  भाग  छोटी  बचत  में  लगाने

 के  लिए  संगठित  क्षेत्र  के  केंच रियों ai  को  कहा  गया  है

 क्या  किसानों  को  भी  छोटी  बचत  में  धन  लगाने  के  लिए  कहा  गया  त्रार

 यदि  तो  इस  योजना  कीਂ  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (sitet  सुशीला  :  उत्तरी  राज्यों  के  वित्त  मंत्रियों

 के  सम्मेलन  जो  श्रल्प  बचत  अभियान  में  तेजी  लाने  के  उपायों  पर  सामान्य  रूप  से  विचार  करने  के

 लिए  बुलाया  गया  यह  fara  किया  गया  था  कि  देश  भर  के  कमेंचारियों  ate  श्रमिकों  से  यह

 की  जाए  कि  वे  रोके  गए  मंहगाई  भत्ते  की  पहली  किस्त  की  कम  से  कम  25
 प्रतिशत

 रकम

 wet
 बचतों

 में  लगाएं  जिसकी  वापसी  उन्हें  चालू  में  की  ।

 प्रौर  (7)  इस  बैठक  में  यह  भी  frat  किया  गया,था
 कि  विपणन  समितियों

 संस्थाश्रों  के  द्वारा  या  किसानों  से  संबंधित  सहकारी  बेकों  के  माध्यम  से  सुनियोजित  रीति  से  किसनों

 तक  भी  पहुंचना  चाहिए  ग्रौर  उन्हें  अल्प  बचतों  में  रुपया  लगाने  के  लिए  राजो  किया  जाना  चाहिए  |

 सहकारी  aeaTay,  को  भी  एजेंट  बतने  के  लिए  ग्रौर  श्र्ल्प  बचतों  में  रुपया  लगाने  के  लिए  किसनों

 में  भी  प्रचार  करने  के  लिए  कहा  जा  रहा  है  ।
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 testa  रबड़  लेटेक्स  फोम  के  उत्पादन  में  कमी

 1744.  श्री  QIATATT  रदि :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  प्राकृतिक  रबड़  लेटेक्स  फोम
 के  उत्पादन

 में  कमी  की  मात्रा  का  अनुमान  लगाया  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  यह  कमी  कितनी  है  शरर  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 बाशिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  fasaara  प्रताप  fag):  तथा  (a).  जानकारी  एकत्र

 की  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल पर  रख  दी  जाएगी  |

 कोवलम  समृद्री  तट  पर  काटेजों  का  निर्माण

 1745.  श्रो  सी  ०  Has AA  :  क्या  qgza  श्रीर  नागर  faaraat  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 (=) )  क्या  कोवालम  समुद्री  तट  पर  सस्ते  किराये  वाली  कुछ  काटेजों  का निर्माण  करने  प्रौर  कुछ

 श्रन्य  प्रबंध  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;  जिससे  श्राम  जनता  भी  समुद्र  तट  का

 सौन्दयं  देखे  तौर  अपना  सनोर॑जन  कर  ग्नौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बात  क्या  हैं  ?

 uae  शर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  श्रौर  (a).

 केरल  wg  टन  विकास  निगम  का  को  वालम  समुद्रतटीय  विकास  क्षेत्र  में  वेल्यूर  में  मध्य  प्राय  वर्ग  के  qacal

 के  लिए  तथा  श्रन्य  सुविभाशओ्ं  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  प्रारम्भ  केरल  पयंटन

 विकास  निगम  एक  रेस्टोरेंट  बा र  तथा  कपड़े  बदलने  के  कमरों  की  सुविधाश्रों  की  व्यवस्था  करेगा  |

 एक  पर्यटन  बंगले  के  frator-are  कों  बाद  में  प्रारम्भ  किया  जाएगा  ।  कोवालम  समुद्रतटीय  विकास

 क्षेत्र  में  मध्य  प्राय  वर्ग  के  पयंटकों  के  लिए  खान-पान  का  प्रबंध  करने  के  लिए  निजी  क्षेत्र  में  भी  काफी  होटल

 बन  गए  इसे  afer  में  रखते  केन्द्रीय  क्षेत्र  मे ंकोवालम  में  सस्ते  श्रावास  का  निर्माण  करने  का

 फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं  ॥

 Manufacture  of  Coloured  Sarees  on  Powerlooms

 1746.  Shri  Ram  Hedaoo  :  Willthe  Minister  of  Commerce  be
 pleased  to  state

 (a)  whether  in  spite  of  the  repeated  announcements  made  by  Government,  the  coloured.
 sarees  are  still  being  produced  by  powerlooms  ;

 (b)  whether  the  owners  of  the  powerlooms  are  getting  protection  from  the  courts  re  pea-
 tedly  which  is  enabling  them  to  continue  the  manufacture  of  coloured  sarees  on  the  power-
 looms;  an

 (c)  if  so,  the  policy  of  Government  in  this  regard ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (  Shri  Vishwanath  Pratap:
 Singh)  :  (a)  There  have  been  reports  to  that  effect.

 (b)  Yes,  Sir.
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 (c)  The  policyis  to  enforce  the  reservation  onder  strictly.  Legal  measures  are  being
 taken  to  get  the  stay  orders  vacated  to  enable  enforcement  strictly  and  thereby  prevent  the
 production  of  coloured  sarees  by  the  powerlooms.

 ग्रामीण  बेक

 1747.  श्री  नारायण  चन्द  परादार  :  क्या  राजस्व  और  बेकिंग  विभाग  मंती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  भारत  के  सभी  राज्यों  श्रौर  संघ  क्षेत्रो  में  से  प्रत्येक  में  कम  से  कम  एक  ग्रामीण  बैंक  की  स्थापना

 किये  जाने  को  संभावित  तारीख  क्या  है  ?

 राजस्व  शर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )  :  भारत  सरकार

 कम  से  कम  एक  क्षत्रोप  ग्रामोग  जक  प्रत्येक  राज्य  में  घोलने  को  तैयार  है  ।  1977  के  श्र्न्त  TH

 50  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  स्थापना  के  साथ  राज्यों  में  कम  से  कम  एक  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बक

 हो  जायेगा  | |

 बक  ऋणों  का  विविधीकरण

 1748.  श्रीमती  पावती  कया  राजस्व  श्रौर  बैकिंग  विभाग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 बैंक-ऋणों  के  विविधीक्ररण  में  सरकार  को  कितनी  सफलना  मिली  श्र

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बैकिंग  को  अधिक  प्रभावी  बनाने  के  लिए  सरकार  ने  कया  कायवाहीਂ  कीਂ

 राजस्व  शौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारों  राज्य  मंत्री  प्रगब  कुसर  थखजा  समग्र  राष्ट्रीय

 प्राथमिकताओं  के  बैक  ऋण  का  वितरण  श्र  छोटे  THAT  के  उत्पादक  प्रयासों  के  लिए

 ऋण  देने  में  वद्धि  बैंक  राष्ट्रीयकरण  के  उद्देश्यों  में  से  एक  उदेश्य  है  ।  सरकारी  क्षेत्र

 के  बैंकों  ने  राष्ट्रीयकरण  के  बाद  की  अवधि  में  झ्रपनी  निधियों  का  वितरण  करने  में  गुणात्मक  of cadet

 करने  का  प्रयास  किया  है  ।  उनके  द्वारा  छोटे  सड़क  त्रौर  जल  परिवहन  स्वयं  नियोजन  प्रयासों

 श्मदि  के  उपेक्षित  क्षेत्रों  को  दिये  गये  के  खाते  यहां  1969  के  ग्र्न्त  2.  6  लाख  ऋणकर्ता

 खातों  में  441  करोड़  रुपये  की  राशि  बकाया  वहां  वह  बढ़कर  1975  के  भ्रन्त  41  लाख

 ऋणकर्त्ता  खातों  में  2321  करोड़  रुपये  हो  गयी  बैंकों  ने  निर्यात  के  लिए  भी

 ऋण  प्रदान  किया  है  शरर इस  क्षेत्र  को  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  दिये  गये  ऋणों  की  बकाया  राशि

 1976  के  ग्र्न्त  में  900  करोड़  रुपये  से  अधिक  थी  ।  बैंकों  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  की  वित्ती य  संस्थाश्रों  का

 भी  afenifearr  मात्रा  में  वित्त  पोषण  किया  जा  रहा है  ।  1976  के  wea  की  स्थिति

 के  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  सरकारी  wea  वसूली  श्रधिकरणों  को  दिये  गये  भ्रम्रिमों  कीਂ

 बकाया  राशि  1617  करोड़  रुपये  थी  श्रौ र  श्रन्य  सरका री  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  संगठनों  कों  दिये  गये  श्रप्रिमों

 की  बकाया  राशि  1200  करोड़  रुपये  से  झ्धघिक  थी  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  ने  कृषि  के  लिए  ऋण  देने  में  उल्लेबनीय  प्रगति  की  है  ।  इस  क्षेत्र  को  उनके

 ड्वारा  fax  गये  कुल  ऋणों  की  जो  राशि  64  लाख  ऋणकर्ता  खातों  में  16  2  करोड़  रूपये
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 लिखित  उत्तर

 ———
 ae

 थी  ag  बढ़कर  1975 के  aa  30
 लाख  से

 afew  खातों
 में

 936  करोड़ रुपये  हो  गयीं  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  श्रपनी  व्याप्ति  को  बढ़ाने  तौर  गांवों  को  प्राथमिक  सहकारी  समितियों  के

 पोषण  कृषक  सेवा  समितियों  की  स्थापना  wife  के  माध्यम  से  कृषि  क्षेत्र  को  श्रघिकाधिक  ऋण  देने  के  भ्रपने

 प्रयासों  को  बैंकों  ने  जारी  रखा  है  grat  हैं  कि  20  सूती  कार्यक्रम  के  संद  क्षेत्रीय  ग्रामीण

 बैकों  की  स्थापना  से  श्रघिक  प्रभावी  व्याप्ति  करने  श्रौर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शिल्पियों  are

 दस्तकारों  को  ऋण  उपलब्ध  कराने  की  दिशा  मैं  काफी  सहायता  मिलेंगी  ।

 श्रालीवान  प्लेटों  पर  छापे  मारा  जाना

 1749.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 श्राय-कर  रियों
 ने  करापवंचित  aes  का  पता  लगाने  के  लिए  गत  छह  महीनों  के

 दौरान  नई  दिल्ली  त्रौर  कलकत्ता  के  कितने  ्रालीशन  तथा  वैभवशाली  फ्लैटों  पर  छापे  मारे

 इन  छापों  के  दौरान  नकदी  तथा  वस्तुओं  के  रूप  में  कुल  कितनी  करापबंचित  श्राय  का

 पता  लगाया  गया  तथा  उसे  जब्त  किया  गया  ;

 वैनवशाली  फ्लैटों  को  खरीदने  तथा  बेचने  वलि  करापवंचकों  का  करने  का  तरीका

 क्या  था  ;  ौर

 इन  करापबंचकों  को  दंड  देने  के  लिए  श्रागे  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 राजस्व  श्रौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  sat  कुमार
 :

 शौर  (a)  :  तलाशी  ate  अभिग्रहण  की  कार्यवाहियों  से  सम्बन्धित  के

 ofan  क्षेत्रवार  रखे  जाते  नाकि  नगर-वार  ।  जिन  श्रालीशान/विलासितापएणं  फ्लटों  की  तलाशीਂ

 ली  गयी  है  उनके  सम्बन्ध  में  श्रांकड़े  अ्रलग  से  नही  रखे  जाते  हैं  ।

 31  1976  को  समाप्त  हुए  पिछले  छह  महीनों  में  बबंई  दिल्ली  तर  पश्चिम

 बंगाल  के  भ्राय-कर  श्रायुक्तों  के  र  क्षेत्रों  में तलाशी  श्रौर  अभिग्रहण  की  कार्यवाहियों  की  संख्या

 शर  उनके  पकड़ी  गयी  परिसम्पत्तियों  का  मूल्य  नीचे  दिया  गया  है  ——

 लीਂ  गयी  तलाशियों  की आय-कर  श्रायुक्त  के  क्षेत्र  पकड़ी  गयी  परिसम्पत्तियों

 संख्या  का  मूल्य
 क  ि  ब  व  ब  क  RS  RN

 रुपयों  में

 बम्बई  सहित )  230  338

 e  *  97  84 दिल्ली  सहित

 कलकत्ता  सहित )  .  184  236

 rr ee  we  द
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 दिल्ली  ate  कलकत्ता  श्रादि  विभिन्न  शहरों  में  श्रालीशान  इलाकों  कीਂ  बड़ी  बड़ी

 त्तियों  का  सर्वेक्षण  इस  वर्ष  जून  से  पुनः  शुरू  किया  गया  है  ।  फिलहाल  उपलब्ध  सूचना  के

 जिन
 परिसरों  का  सर्वेक्षण  किया  गया  है  उनकी  संख्या  श्रौर  श्रघोषित  प  रिसम्पत्तियों/उन  परिसम्पत्तियों

 जिनके  सम्बन्ध  में  न्यू  न  मूल्यांकन  को  रिपोर्ट  2,  भ्रनुमानित  मूल्य  ये  हैं
 a  सन  ा  ~=

 शहर  का  नाम  सर्वेक्षण  किये  गये  oft  saree  पा a

 सरों  की  संख्या  श्उन  परिसम्पत्तियों  का

 जिनके  बारे  में

 न्यून  मूल्यांकनਂ  की

 A  GY  a  SS  EN  ES  EY  SS  LY  cy  TT  GS  SS  cy

 रु०  में  )

 बम्बई  280  82. 6

 दिल्लो  103  60.  00

 कलकत्ता  40  95.3

 कर  अपवंचकों  द्वारा  श्रपनाये  गये  तरीके  से  ऐसा  लगता  है  कि  वे  श्रपनी  भ्रघोषित  श्राय  से

 परिवार  के  सदस्यों  के  नामों  में  विला  सितापुर्ण  wet  को  aquaat-atd  रहते  हैं श्र  धोषित  रकम  के

 प्रतिफल  के  एक  भाग  की  waraant  वे  नकद  करते  हैं  ।

 कानून  के  अन्तत  यथा  श्रपेक्षित  कार्यवाही  कीਂ  जा  रही  जिसमें  दाण्डिक  कार्यवाही

 शूरू  करना  भी  शामिल  ।  जहां  भी  झ्रावश्यक  प्रतीत  होता  सम्पत्तियों  के  श्रधिग्रहण  के  लिये

 कर  श्रघिनियम  1961  के  अध्याय  के  उपबन्धों  का  सहारा  भो  लिया  जाता  हैं  ।

 mit  इंडिया  की  ga  को  जाने  वाली  उड़ानें

 1750.  सरदार  मोहिन्दर  सिंह  गिल  :  क्या  यंत  ् प्र्त्र  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वियतनाम  की  सरकार  ने  एयर  इण्डिया  के  विमानों  को  पुर्व  को  जाने  वाली  उड़ानों

 के  लिए  श्रपने
 देश

 से  होकर  जाने  की  विशेष  रूप  से  श्रनुमति  नहीं  दी

 यदि  तो  इसके क्या  कारण  ax

 क्याइस  बारे  में  कोई  बातचीत  चल  रही

 adam  और  नागर  विमानन  मंत्री  राज  :  से  (7)  as  wea  वाहकों  के

 साथ-साथ  एयर  इण्डिया  को  वियतनाम  सरकार  से  उनके  वायु  क्षेत्र  के  ऊपर  से  उड़ान  करने  की

 अनुमति  प्राप्त  हो  गयी  थी  ।  कुछ  तकनीकी  कठिनाइयों  के  कारण
 ,

 थाईलैण्ड  तथा  हांगकांग  के

 नागर  विमानन  प्राधिकारियों  ने  वियतनाम  के  ऊपर  से  होकर  जाने  वाले  इस  वाय  माग॑  की  श्रनुमति  नहीं

 दी  ।  इन  तकनीकी  कठि  नाइयों  का  समाधान  करने  के  लिए  सम्बन्धित  नागर  विमानन  प्राधिकारियों  के

 बीच  विचार-विमशਂ  पहले  ही  चल  रहा  है  1
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 भावज

 एयर  ‘feat  ह  एयर  लाइन्स  तथा  होटलों  को  विदेशी  मुद्रा  को  az

 1751.  श्री के  ०  क्यां  पर्यटन  प्रौर  नागर  विमानन  मस्ती  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1975
 के

 दौरान  पर्यटन से  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा
 की  श्राय हुई  ;

 afer  के  दौरान  एयर  इण्डियन  एयर  लाइन्स  तथा  देश  के  होटलों  को

 कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  ara  ौर

 विभिन्न  स्टार  वर्गों  में  वर्गी कृत  होटलों  द्वारा  अलग  AA,  अजित  विदेशी  war  की  राशि

 क्या

 c
 aier  श्र  नागर  विमानन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  fag)  :  वष

 1975  के  दौरान  पर्यटन  से  150  करोड़  रुपए  से  भी  श्रधिक  की  विदेशी  मुद्रा  की  कुल  ara  हुई  जिसमें

 एयर  इण्डिया
 तथा

 इण्डियन  |  ae  लाइन्स  की  भी  सम्मिलित  है  ।

 उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  देश  में  एयर  इण्डियन  एयर  लाइन्स  तथा  होटलों  की

 की  ग्रा  का  facta  विवरण  नीचे  दिया  गया  है

 करोड़  रुपयों  में
 ote  ि  य  वि  दि  a रि  पण

 एयर  इण्डिया  (37)  थ्  o  25.3

 इण्डियन  एयर  लाइन्स  20.9

 होटल  13,  3*

 पयंटन से  अन्य  श  90.  §

 ke I  bt  a  TA

 *
 (arate

 विभिन्न
 स्टार  वर्गों  के  ्रनुसार  द्वारा  श्रंजित  विदेशी  मुद्रा  की

 राशि  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 दमदम  में  निर्यात  प्रोसेसिंग  क्षेत्र

 1752.  श्री
 बी

 ०  के  ०  aaalacy  :
 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  किं  :

 कलकते  में  निर्वात  प्रोसेसिंग  क्षेत्र  स्थापित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की

 क्या  उक्त
 योजना

 वर्ष  1976 के  sea  तक  क्रियान्वित कर  दी  ate

 (7)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?
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 वाणिज्य  मंत्रालय में  soiat  fastare  प्रताप  :  से  यह  फैसला  किया

 गया  है  कि  नये  निर्बाध  व्यापार  /  निर्यात  प्रोसेसिंग  क्षेत्रों  की  स्थापना  को  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जायेगा  ।

 क्ष  मता  विदेशी  मद्रा  विनिबसन  श्रधिनियम  को  विदेशी

 सहयोग  तथा  निर्यात  उत्पादन  के  बारे  में  सरकार  की  नीतियों  में  wae  मूलभूत  परिवर्तन  हुए  हैं  जिससे

 निर्बाध  व्यापार  क्षेत्रों  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  सामान्य  सिद्धान्तों  का  पुनविलोकन  श्रावश्यक  हो  गया  है  |

 तिलहन  का  निर्यात

 1753.  श्री  के  ०  सम  ताराय य  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  weer  प्रदेश  बौर  राजस्थान  में  इस  ae  तिलहन  की  भरपुर  फसल  को  देखते  हुए

 सरकार  ने  जापान  य  aire  देशों  को  इ  सका  निर्यात करने  जहां इसकी  मांग  श्रनमति दीਂ  है

 ara  श्रनमति  देने  का  विचार  है

 ग  र-सरकारीਂ  व्यापारियों  द्वारा  निर्वात  के  लिये  मासिक  श्रथवा  त्रैमासिक  निर्धारित

 यदि  कोई  तो  क्या

 इस  बारे  में  उनके  मन्त्रालय  द्वारा  निर्धारित
 किये  गये  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  यदि  कोई  हों

 तो  क्या हैं  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  उपनंत्रीं  fazaara  प्रताप  aE)  सरकार  ने

 1976-77 के  दौरान  निर्वात  के  लिये  2,000  मे०  टन  तिलहन प्रौर  100  में
 ०  टन  तिलहन  के  तेल का

 कोटा  रिलीज  किया  है  ।  यह  कोटा  श्रायात  व  निर्वात  के  casa  म  ख्य  बम्बई की  स्वेच्छा  पर

 छोड़  दिया  जाता  है  ate  इसका  fare  शत-प्रतिशत  साखपत्न  प्रस्तुत  करने  पर  जो  पहले  श्रायेगा  उचको

 पहले  दिया  जायेगा  कि  सिद्धान्त  के  श्राघार  पर  गर  सरकारी  व्यापारियों  को  किया  जाता  है

 T-BYST  मिलों  को  प्रबन्धकों  को  सौं'्ने  का  प्रस्ताव

 1754.  श्री  फतह  सिंह  राव  गाथकवाड :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (#)  क्या  सरकार  इसे  समय  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  संचालित  रुग्ण  कपड़ा  मिलों

 को  गर-सरकारी  प्रबन्धकों  को  सौंपने  पर  विचार  कर  रही  श्रौर

 यदि  तो  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  faadanrett  एसे  एककों  के  नाम  क्या  हैं

 fare  गेर-सरकारी  प्रबन्धकों
 को

 सौंप  दिया  गया  है  सौंपे  जाने  की  सम्भावना  है  | ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  fasaara  प्रताप  tag)  जी  नहीं ।

 प्रशन  नहीं  उठता

 घ  क  afaarfrat  द्वारा  को  गई  श्रनियंसितता्ओं  के  श्रम्यावेदनों  के  सम्बन्ध  में

 tz  बंक  श्राफ  इंडिया  द्वारा  दिल्ली  स्थित  श्रपनी  areal  को  निर्देदा

 1755.
 श्रो  नाथू  राम  क्या  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मन्ती  यह  बताने की  कृपा

 क्या  स्टेट  बैंक  श्राफ  इण्डिया के  नई  दिल्ली  स्थित  स्थानीय  मुख्यालय  ने  दिल्ली  नई
 दिल्ली  स्थित  श्रपनी  शाखाओं  को  इस  श्राशय  के  निर्देश  जारी  किये  हैं  कि  वे  श्रपने  ग्राहकों  से
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 प्राप्त  ऐसे  सभी  श्रभ्पावेदन  श्ौर  शिकायतें  जिनमें  बैंक  प्रधिकारियों  द्वारा  ब्याज  के  कम  भुगतान  किये

 पार्टियों  को  हानि  पहुंचाने  के  लिये  एक  ही  प्र  कार
 के  मामलों  को  अलग-प्रलग  नियमों  द्वारा  निपटाये

 जाने  तथा  श्रत्थ  गलतियों  के  बारे  में  उल्लेख  किया  गया  फाइल  कर  दें  शाखा  कार्यालय  उस  पर

 कोई  कार्यवाही  न  ्रौर

 यदि  तो  उसके  तथ्य  क्या  हैं  ?

 राजत्व  शरीर  बेकिंग  विभाग  के  ATT  राज्य  मंत्री  प्रगत  कुमार  :  ग्रौर

 भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  सुचित  किया  है  कि  उसके  नयी  दिल्ली  स्थित  स्थानीय  मुख्य  कार्यालय  द्वारा

 दिल्ली /नई  दिल्ली  की  शाखाश्रों  को  ऐ  से  कोई  श्रादेश  जारी  नहीं  किये  गये

 सिक्किम  में  श्कॉं  का  खोला  जाना

 1756.  श्री  एस०  के ०  राय  :  क्या  श्र  बेकिंग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 हैं; अर

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  चालू  वब  के  दौरान  सिक्किम  राज्य  में  खोले  गए  बैंकों
 के  नाम  क्या

 (@)  राज्य में  ग्रामीणों  को  अब  तक  कितनी  राशि  ऋण  के  रूप  में  दी  गई  है  ?

 ‘rsa
 श्र  afer  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणव

 कुमार
 जी  eq

 हाल  ही  में  स्टेट  बैक  ain  सिक्किम  ने  निर्गेय  किया  हैं  कि  कृषि  कार्यों  के  लिए

 समितियों  के  माफंत  धन  fear  जाय  ate  एक  ऐसी  समिति  को  अल्पकालिक  फल  ऋणग  के  रूप  में  .  17

 ara रुपये  दिये  हैं  ।

 बिहार  में  TTF  बेंकों  द्वारा  दिये  गये  ऋण

 1757.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  राजस्व  और  वि कग  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  राष्ट्रीयकृत  ब  कों  ने  ब्याज  की  विभेदकारी  दरों  पर  कुल  कितनी  राशि  ऋण

 के  रूप  में  दी  और

 (a)  में  राष्ट्रीयकृत  अर
 कों

 के  पास  कु ल  कितने  श्रावेदन-पत्र  तीन  महीने
 और  एक  वर्ष  से  श्रनिर्णीत  पड़े  हैं  ्ौर  सहरसा  गर  बेगुसराय

 जिलों  में  स्थित  उनमें  से  प्रत्येक  की  शाखाओं  में  कितने  श्रावेदन-पत्न  अ्रनिर्णीत  पड़े  हैं  ?

 राजस्व  और  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारों  राज्य  मंत्री  (att  प्रगव  कुमार  मुखर्जी  )  :  बिहार  में

 )
 ब्याज-दर  योजना  के  श्रधीन  सरकारी  क्षेत्र के  बैकों  द्वारा  दिये  गये  अरग्रिमों  की

 राशि  1976  96  55  लाख  रुपये  थी  ।

 (a)  आंकड़े  सुचित  करने  की  वर्तमान  प्रणाली  विभेदी  ब्याज-दर  योजना  के  श्रधीन  सरकारी
 aia

 के
 बैंकों  के  पास  श्रनिर्णीत  पड़े  हुए  wae  पत्रों  के  श्रांकड़े  एकत्र  करने  की  व्यवस्था  नहीं

 35
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 ant  ott
 समृद्री  asta ay  Reet  नगा  अत

 1758.  सरदार  स्वर्ण  सिह  सोखी :  कया  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  fr :

 ig 10-784 भारत  के  पास  नवीनतम  उपकरण  होते  हुए  भी  2  76  को  पश्चिमी  तट  पर

 समुद्री  तूफान  का  पता
 न

 लगाये  जा  सकने  के  क्या  कारण  श्रौर

 भविष्य
 में  ऐसी  दुर्घटनायें  रीकने  के  लिये  सरकार  की  क्या  कार्यवाही करने  का  fi

 ?

 der  ौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेद्रपाल  श्रौर  (@)..
 चक्रवात  तुफान  का  29  1976  को  के  रूप  में  इस  के  प्रारम्भ  होने  के  स्थान  से  ही  पता

 लगा  लिया  गया  था  |  विभिन्न  तकनीकों  तथा  उपकरणों  का  प्रयोग  करके
 इस  पर

 लगातार  निगरानी  रखी

 गयी  ।  31  1976  के  श्रपराहण  से  श्राकाशवाणी  से  विशेष  मौसम  चेतावनियां  जारी
 की

 माल  डिब्बों  ्र  चल-स्टाक  को  सप्लाई  के  लिये  विदेशों  से  करार

 1759.  श्री  एसे ०  ा, अर ०  दोर्मीणी :  कया  वाणिज्य मन्ती  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (=)  रेल  माल  feedt  ie  चल-स्टाक  की  सप्लाई  के  लियें  ger  देशों  के  साथ  वर्तमान

 करारों  का व्यौरा क्या

 (@)  वयं  श्रेन्य  देश  मैं  रेल  लाइनें  बिछाने  के  लिये
 भी

 aaatd  हुए  atk

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (ott  fasqay  प्रताप  :  रेल-माल-डिब्बों  ate  we

 चल-स्टाक  की  सप्लाई  के  लिये  wer  देशों  के  साथ  adara  afaerat  के  व्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दर्शाये

 गये
 '

 जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 क्रमांक  कयादेश
 में

 मार्ल  पहले  ही  डिलीवर  डिलीवर  ५  at

 डिब्बों  की  संख्या  किये  जा  चुके  माल  वाले  माल  डिब्बों

 संख्या डिब्बों  की
 संख्या es fa  a

 ईरान
 .

 492  306  186

 1300  1245  55 युगोस्लाविया

 बंगला  देश  500  497  3
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 27  1976  लिखित  उत्तर

 क्रियादेश  में  माल  पहले  ही  डिलीवर  डलीवर  faa

 नमांक  दश  डिब्बों  की  संख्या  किये  जा  चक  माल  जाने  वालें  माल

 डिब्बों  की  संख्या  डिब्बों  की  संख्या

 4.  जाम्बिया  30  किल  30

 5,  30  ह  30

 6.  श्री  लंका  30  30

 तंजानिया  17.0  सवारी  डिब्बे  17  सवारी  डिब्बे शून्य

 15  डीजल  इंजन  एवं  6  डीजल  इंजन  9  डीजल  इंजन  तथा

 फालतू  पुज क  तथा  फालतू  पुज  फालतू  पुज  ।

 5  भाष  के  इं  जन  तथा  5  भाप  के  इंजन  तथा

 फालतू  पुर्जे  ।  फालतू  पुर्ज े।
 सली

 सरकारी  वाहनों  की  पैट्रोल  की  खपत  की  श्रधिकतम  सीमा  नियत  करने

 का  प्रस्ताव

 1760.  श्री  एन०ई ०  होरो  :  वया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  व््पा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर  बचत  के  रूप  में  विभिन्न  विभागों  को  श्रावंटित  वाहनों  द्वारा

 पट्रोल  की  खपत  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;
 अर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  सरकारी श्रौर  .

 वाहनों  दवारा  पट्रोल  की  खपत  की  शभ्रधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव

 विचाराधीन  नहीं  है  क्योंकि  इस  सम्बन्ध  में  wae  1973  में  पहल  ही  जारी  किए  जा

 ab  इन  अनुदेशों  की  मुख्य  मुख्य  बात  निम्नलिखित  हैं  ——

 (1)  स्टाफ़  कार  नियमों  के  उपबन्धों  को  अपेक्षाकृत  अधिक  कड़ाई  के  साथ  लाग  करने
 HATA  मंत्रालयों  स्टाफ़  कारों  अर  अरन्य  विभागीय  वाहनों  जिनका

 प्रयोग  परिचालन  प्रयोजनों  श्रथवा  क्षेत्र  कार्यों
 के  लिए  न  किया  जाता  पैट्रोल

 की  खपत  को  एक  पूरे  वर्ष  में  1972-73  के  दौरान  खपाई  गई  मात्रा  के  75
 प्रतिशत

 तक
 सीमित  रखने

 के  अनुदेश दिए  गए थे  ।  1973-74  के
 दौरान  खपत  को  85  प्रतिशत  तक  सीमित  रखा  गया  था  क्योंकि  यह  प्रतिबन्ध
 केवल  वर्ष  के  केवल  एक  हिस्से  पर  ही  लागू  होता  था  ।

 (2)  प्रत्येक  मंत्री  ae  उसके  वैयक्तिक  कमंचारियों  की  सरकारी  यात्राश्रों  के  सम्बन्ध

 में  स्टाफ
 कारो  दवारा  प्रत्येक  तिमाही  में  झ्धघिक  सेਂ  ufia  900  लीटर  तक

 पैट्रोल  की  खपत  सरकारी  मानी  जाएगी  ate  इस  सीमा  से  श्रधिक  पट्रोल  क
 खपत  को  गेर-सरकारी  प्रयोजनों  के  रूप  में  माना  जाता  है  उसका  भूगतान
 wat  द्वारा  किया  जाना  होता  है  ।
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 Written  Answers  August  27.0  1976

 De.  ि

 aaa  बंगाल  में  Ta  का  उत्पादन

 1761.  श्री  श्रार०  ए  बमन  :  क्या  वाणिज्य ad मंत्री  यहं  बताने  की  क ेप्पा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  चाय  का  प्रति  हेक्टेयर  उत्पादन  श्रासाम  की  तुलना  लगभग

 100  किलो  कम  हैं

 क्या  चाय  उद्योग  में  उत्तरोत्तर  ग्रपविकास  का  कारण  यह  है  कि  बहुत  से  चाय  बागान

 ऐसे  व्यक्तियों  द्वारा  खरीदे  गये  हैं  जिन्हें  चाय  उद्योग  का  कोई  ज्ञान  नहीं  है  श्रौर  उत्पादिता  बढ़ाने

 के  लिये  कोई  पंजी  निवेश  नहीं  feat  जा  रहा  है  ;  शर

 यदि  तो  स्थिति  में  संधार  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  क  रही है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  fazama  प्रताप  : (®)
 जी

 हाँ  असम  तथा

 पश्चिम  बंगाल  में  चाय  की  उपज  दर  में  ate  नरमा
 seal,  सम्बन्धी  परिस्थितियों

 के  कारण  होता  है  ।

 जी  नहीं

 चाय  बोर्ड  की  विकास  सम्बन्धी  ग्र्थात  चाय  बागान  वित्तपोषण  योजना

 तथा  पुनर्रोपण  उपदान  नये  क्षेत्रों  का  विस्तार  करने  तथा/श्रथवा  पुर्रॉपण  करने/पुराने

 क्षेत्रों  के  प्रतिस्थापन  के  लिये  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  हैं  चाय  मशीनरी  तथा  सिंचाई  उपरकर

 किराया  खरीद  का  रखानों
 के

 ्राधुनिकी करण  axa  विद्यमान  कारखानों  के  विस्तार  में  मदद

 देती  है  ।  ये  योजनाएं  संयुक्त  रूप से  न  वल  उत्पादन  बढ़ाने  में  अ्रपितू  चाय  की  क्वालिटी  सुधारने

 में  भी  मदद  करती  हैं  हाल  ही  में  पुनर  पण  उपदान  योजना  में  संशोधन  करके  उसमें  पहाड़ी  क्षेत्रों

 में  अ्रन्तरपिंण  सहित  अथवा  उसके  बिना  कटाई-छटाई  करके  नवीव.रण  को  शामिल  कर  fear  गया  है  b

 यह  बोनना  बढ़िया  किस्मों  की  चाय  वा  पादन  बढने  में भी  मदद  क  रेगी  ।

 विदेशी  ब्रांड  का  नाम

 1762.  श्री  भालजी  भाई  रावजी  भाई  परमार
 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  त््पा  करेंग

 कि

 किन  विदेशी  कम्पनियों  ने  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अ्धिनियस  की  धारा  28  के  झनुसार

 विदेशी  ब्रांड  को  भारतीय  ब्रांड  में  बब्ल  लिया  है ;  भ्रौर

 (4)
 विशेषतः

 उपभोक्ता  उत्पादों  में  ऐसे  विदेशी  ब्रांडो  के  नाम  बया  हैं  और  जो

 oral  तक  नहीं  बदले  गये गये

 वित्त  मंत्री  सी  ०
 :

 अर  विदेशी  मुद्रा  विनियमन

 की  धारा  28  मे ंव्यवस्था  है  कि  कोई  भी  गर-ग्रावासी  wear  कम्पनी  श्रथवा  विदेशी  भारतीय  कम्पनी
 जिसमें  40  प्रतिशत से  श्रधिक  शेयर  गैर-श्रावासियों  के  शेयर  हैं  भारतीय  fed  बैं  की  अनुमति  के

 बिना  वि  पी  प्रत्यक्ष  अ्रथवा  अ्रप्रत्यक्ष  लाभ  के  लिए  faa)  व्यवित  झथवा [  कम्पनी  को  कोई टेड  मारक
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 लिखित  उत्तर 5
 1898

 )
 a  cc  em

 के  प्रयोग  की  ग्रनुमति  नहीं  देगी  ।  यह  भ्रनुमति  जहां  उचित  होती  है  दी  जाती  श्रन्यथा  रोक  ली

 जाती  लेकिन  इस  धारा  में  विदेशी  ब्रांड  के  नामों  को  भारतीय  ब्रांड  के  नामों  में  बदलने  की

 से  WAT  नहीं  की  गई

 crt  डिब्बों  का  निर्यात

 1763.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 चालू वर्ष
 में  प्रत्येक  देश  को  कितने  यात्री  डिब्बे  निर्यात  किये  गये  ;

 उक्त  अवधि  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई  ;

 arat-feeqi  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  ज्  रही  है  ?

 वाणिज्य  HATA  में  उपमंत्री  fasaara  प्रताप  fos):  तथा  .  चालू  वर्ष

 के  दौरान  wa  तक  wa  यात्री  डिब्बों  का  कोई  निर्यात  नहीं  किया  गया  है  ।

 विभिन्न  देशों  को  यात्री  डिब्बों  के  निर्यात  के  लिये  गहन  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 विभिन्न  देशों की  रेलवे  विकास  योजनाओं  का  श्रध्ययन  किया  गया  है  तथा  राज्य  व्यापार

 गये
 ~

 निगम  के  विदेश  स्थित  कार्यालयों  तथा  एजेंटों  के  माध्यम  से  उनके  साथ  सम्पर्क  स्थापित  किये

 हैं  ।

 बुनकरों  के  लिये  विकास  योजना

 1764-  श्री  प्रसन्न भाई  मेहता  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  42  स्थानों  पर  बुनकरों  की  जरूरतें  पुरो  करने  हेतु  12  राज्यों  के

 लिये  गहन  विकास  योजना  तैयार  की  है  ;

 यदि  तो  इस  के  लिये  किन-किन  राज्यों  श्र  स्थानों  को  चुना  गया  है  ;

 प्रत्येक  स्थान  के  लिये  तैयार  की  गई  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  श्रौर

 प्रत्येक  स्थान  के  लिये  कितनी  धनराशि  का  ग्रावंटन  किया  जायेगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  fasaara  प्रताप  Tee)  :  से  :  केन्द्रीय  सरकार

 भारत  के  विभिन्न  भागों  में  17  गहन  विकास  परियोजनाएं  तथा  19  निर्यात  उत्पादन  परियोजनाएं

 स्थापित  करने  का  अनुमोदन  किया  है  ।  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  इत  परियोजनाओं  के  राज्य

 तथा  स्थान  sais  गये  हैं  ।  [  न्वालय  में  रखा  tat  देखिए  संख्या  एल०

 गहन  विकास  परियोजना  में  10,000  हथकरघे  तथा  निर्यात  उत्पादन  परियोजना  में  1000  हथकरघे

 कवर  होंगे  ।  संस्थागत  वित्त  को  छोड़कर  गहन  विक्रास  परियोजना  पर  1.  85  करोड़  रु०  तथा

 निर्पात  उत्पादन  परियोजना  पर  40  लाख  रु०  व्यय  होगा  ।  गहन  विकास  परियोजना  के  लिये

 केन्द्र  का  अंशदान  1.20  करोड़  रु०  होगा  श्रोर  बाकी  65  लाख  रु०  राशि  संबंधित  राउ्य

 सरकार  द्वारा  वहन  की  जाएगी  ।  निर्यात  उत्पादन  परियोजना  पर  40  लाख  Go  सम्पूर्ण
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 व्यय  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जाएगा  ।  दन  परियोजना
 रों

 के  मूल  उद्देश्य  ये  हैं  :  great

 का  बुनकरों  को  प्रोसेसिंग  सुविधाएं  कच्चे  माल  के  बैंक  की

 तयार  उत्पादों  के  विपणन  के  लिये  व्यवस्थाएं  तथा  हथकरघा  बुनकरों  की  उत्पादन  क्षमता  तथा  मजदूरी

 स्तरों  में  सुधार  लाना  ॥

 हाथी  दाँत  उद्योग  सें  कच्चे  साल  को  कमी

 1765.  चौधरी  नीतिराज  fag  :

 श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :

 क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क़्पा  करेंगे  कि

 क्या  हाथी  दांत  का  काम  करने  वाले  कमंचारी  कच्चे  माल  थ | ry  कमी  के  का  रण  अरपना  कास

 छोड़कर  त्र्न्य  कार्य  करने  का  विचार  कर  रहे  हैं  ;  श्रौर

 यदि  तो  इसको  रोकने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag):  सम्भव है
 कि  हाथी  दांत

 का  काम  करने  वाले  कुछ  कर्मचारियों  को  कच्चा  माल  हासिल  करने  में  कठिनाई  महसूस  हुई  हो  ?

 कच्चे  माल  की  कमी  का  एक  कारण  कच्चे  हाथीदांत  की  श्रन्तर्राष्ट्रीय  कीमत  में  भारी

 बृद्धि  है  ।  निर्यातकों  को  हाथीदांत  के  उत्पादों  के  निर्यातों  के  श्राधार  पर  कच्चे  हाथीदांत  के  रूप  में

 उदार  aaa  प्रतिपुत्ति  दी  जाती  है  कच्चे  माल  वास्तविक  प्रप्यता  हाथीदात  के  उत्पादों

 की  निर्यात  के  लिये  मांग  की  स्थिति  पर  fate  है  ।  हाथी  दांत  के  उत्पादों  के  निर्यात  के  लिये  मुक्त

 रूप  से  अ्रनुमति  है  लेकिन  कभी-कभार  उन्हें  प्रायातक  देशों  के  प्रतिबन्धों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।

 निर्यात  व्यापार  का  विकास  तथा  सहज  प्रवाह  सुकर  बनाने  के  लिये  श्रावश्यकता  पड़ने  पर  उपाय  किये

 जाते  हैं  जो  शिल्पियों  को  रोजगार  में  बनाए  रखने  का  सबसे  ग्रच्छा  तरीका  है  ।

 Purchase  of  Cotton  by  National  Textile  Corporation

 1766.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  3926  on  14th  May,  1976  regarding
 purchase  of  cotton  by  National  Textile  Corporation  ard  state  whether  the  entire  information
 asked  for  in  the  aforesaid  question  has  since  been  collected  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Partap
 Singh):  Information  about  purchase  of  cotton  by  94  out  of  the  NTC  mills  which  were
 working  from  various  firms  in  Madhya  Pradesh  during  the  years  1973-75  has  already  been
 collected.  Collection  and  collation  of  information  firm-wise  is  not  commersurate  with  the
 volume  of  work  involved—already  the  information  collected  covers  more  than  200  sheets
 of  paper.  The  synopsis  of  the  information  is  as  under

 (i)  Purchases  of  cotton  from  firms  in  Madhya  Pradesh  during  the  years  1973-75  were
 2,42,851  bales  and  13,331  bags  of  varying  weights.

 Gi)  Payments  in  respect  of  2,42,851  bales  were  made  as  under

 75%  within  3  months,  14%  within  3  to6  months,  4%  within  Uv At LS  09  months,  4% wihin  9  to  12  months  and  3%  more  than  12  दए  nthe  नन  but  No  payment  is  pend-
 ing.
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 (iii)  Payments  in  reenect  af  T LPO  Pel  A.  3.331  bags  have  been  made  as  under ee  नी

 83%  within  pe) 2  months,  10%  3  to  6  i  onths,  3%  6  to  9  months,  4%  more  than  9
 months,  but  no  payment  is  pending.

 bee hea 2.  Payme  ts  in  respect  of  the  remaining  3  mills  also  would  have  n  covered  by  one.
 range  of  period  or  the  other.

 Survey  for  Foreign  Markets  to  promote  Foreign  Trade

 1767.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Willthe  Minister  of  Commerce  be  pleased
 to  state  :

 (a)  waether  Government  have  conducted  a  survey  of  foreign  markets  during  the  past
 one  order  to  promote  foreign  trade;  and

 (b)  if  so,  the  main  features  there  of  and  the  countries  to  which  [Indian  teams  were
 sent  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath
 Paratap  Singh):  (a)  and  (0).  Market  surveys  abroad  are  not  ordinarily  conducted
 directly  by  the  Government.  Howev<r.  the  details  of  the  market  surveys  conducted  by
 the  Indian  Institute  of  Foreign  Trade  and  the  Trade  Development  Authority  are  given
 below  :

 (1)  Indian  Institute  of  Foreign  Trade

 (i)  Survey  of  the  of  trade  expansion  and  ecoromic  coo  peration  between
 India  and  Czechoslovakia  and  Hungry.

 (ii)  Market  survey  for  select  labour-intensive  engineerirg  items  in  the  U.S.A.

 (11)  Study  of  prospects  for  trade  expaision  and  economic  cooperation  with  Mexico
 and  Brazil.

 (४)  Market  survey  on  Jute  Manufucturers  in  USA,  France,  and  Spain.
 (४)  Market  survey  ofselect  engineering  products  in  Thailand,  Malaysia,  Indonesia,

 and  Phillippines.

 (vi)  Market  survey  on  gelatine  and  ossein  in  U.K.,  Frarce,  Benelux  ard  Federal
 Republic  of  Germany.

 (vii)  Study  01  export  development  of  paints,  varnish,  dyes  and  ave Uyt  intermediates
 under  the  System  of  Preferences  in  elgium,  Federal  Republic  of
 Germiny  and  Sweden.

 (2)  Trade  Development  Authority
 :

 (i)  Survey  for  plastic  products  in  Canada,

 (11)  Survey  for  electronics  in  Canada.

 (iii)  Survey  for  toys  and  dolls  in  Finland,

 (iv)  Survey  for  wooden  furniture  in  Norway.
 Surv2y  for  domestic  electrical  appliances  in  FinjJand  and  Norway.

 (vi)  Survey  for  processed  foods  in  Belgium  and  Luxembourg.
 (vii)  Survey  for  handloom  household  furnishings  in  Belgium  and  Luxem-

 ourg.

 (viii)  Survey  for  leather  products  in  Denmark.

 Apart  from  the  above,  an  Export  Market  Development  Study  for  selected  Indian
 roducts  in  Argentina,  Colombia  and  Peru  was  also  got  done  by  a  firm  of  man  agement

 corsultants,  with  assistance  from  the  Commonwealth  Fund  for
 tion.

 Technical  Coopera-

 Export  Promotion  Councils  etc.  have  also  been  sending  sales  -«  um-study  teams
 etc.  to  various  countcies  from  time  to  time.  These
 in  those  countries  for  the  producs  with  which  they  are

 teams  also  study  the  market
 concerned.
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 गुजरात  में  प्रौद्योगिक  एकक  के  श्रायात  लाइसेंस  अस्वीकृत  किया  जाना

 1768.  श्री  अझर  विन्द  एस  ०  पटेल  :

 श्री  एन०  झार ०  कारिया  :

 क्या  वाणिज्य  val  यह  बताने  की  द्पा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  राज्य  के  कितने  श्रौद्योगिक  एककों  के  श्रायात  लाइसेंस  वर्ष  1975-76  में

 अस्वीत  किये  गये  ;  alk

 उनके  अ्रस्वीद्रत  किये  जाने  के  क्या  कारण  थे  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  विश्वनाथ  प्रताप  faz)  :  729.

 वे  श्रावेदन-पत्र  अस्वीकृत  किये  गये  थे  जो  वर्ष  1975-76  के  लिये  श्रायात  व्यापार

 नियंत्रण  नीति  वाल्यूम  1  तथा  2
 में  समय-समय  पर  यथासंशोधित  arma  नीति  के

 भ्रनुसार  नहीं  इन  श्रावेदन  पत्नों  को  अस्वीट् त  किये  जाने  के  मुख्य  कारण  निम्नलिखित  थे  :

 (1)  प्रायोजक  प्राधिकरण  द्वारा  झ्रावेदन-पत्तों  की  सिफ़ारिश  नहीं  की  गई  थी  ।

 (2)  झायातकों  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  श्रावेदनपत्र  wat  थे  ।

 (3)  aaa  की  मर्दी  का  स्वदेश  में  उपलब्ध  होना  झ्ादि  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  मृत्य  झधिमान

 1769.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  cor  करेंगे  कि  :

 क्या  मूल्य  जो  oat  तक  सरकारी  विभागों  को  की  गई  सप्लाई  के  बारे

 में  सरकारी  क्षेत्र  के
 उपक्रमों  को  दिया  जा  रहा  इस  बीच  बन्द  कर  दिया  है  ;

 क्या  सरकारी  विभागों  को  भी  अ्रन्यन्त  प्रतियोगी  स्रोतो  से  अपनी  खरीद  करने  की

 छूट  दी  गई  है  ;  शर

 (77)  यदि  तो  मूल्य  भ्रधिमान  के  रूप  में  दी  जा  रही  राजसहायता  बन्द  करने  से  सरकार

 को  कितनी  बचत  हुई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :
 नहीं  ।

 सरकारी  विभाग  बहुत  ही  प्रतियोगी  स्रोतों
 से

 माल  qty  के  लिए  सदैव  स्वतन्त्र
 न

 रहे  फिर  चूंकि  सरकारी  क्षेत्र
 में  पूंजी  निवेश  समग्र  रूप  से  राष्ट्रीय  नीति  के  अधार  पर

 किया  जाता  है  aie  उपक्रमों  की  श्राथिक  दृष्टि  से  सक्षम  बनाना  जरूरी  है  इसलिए  सरकारी
 विभागों  शौर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  से  यह  कहा  गया  है  कि  वे  जहां  तक  हो  सके  अपना  ज्यादातर
 सामान  सरकारी  क्षेत्र

 के
 उपक्रमों  से  हू  खरीदा  बशर्तें  कि  वह  wafer  किस्म  का  हो  झौर
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 ्रावश्यकतानुसार  समय  पर  सुलभ  दिया  जाये  |  ऐसे  मामलों  में  कीमतें  पस  में  मिलकर  तय

 की  जा  सकती  हैं  लेकिन  वे  सबसे  कम  कथित  मल्य  से  10  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होनी

 चाहिए

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  व्यापार  का  समापन

 1770.  श्री  सोमचः्द  सोलंकी  :  क्या  वित्त  मंत्री  ae  बताने  की  कपा  करेंगे  वि  ॥

 क्या  कुछ  विदेशी  कम्पनियों  को  भारत  में  अपने  व्यापार  का  समापन  करने  को  कहा

 गया  श्रौर

 यदि  ही  तो  उनके  नाम  क्या  हैं  श्रौर  उसके  क्या  कारण

 वित्त  मंत्री  सी०  :  al

 भारतीय  fed  बैंक  द्वारा  विदेशी  मूद्रा  विनियमन  1973  के  अधीन
 we

 जिन  कम्पनियों  को  अपना  कास  बन्द  ग  रने  के  लिए  eer  गया  है  ऐसी  उन्नीस  कम्पनियों  की  एक  सुची

 संलगन  है  ।  यह  उचित  न  समझा  गया  किं  इन्हें  इन  क्षेत्रों  जैसे  शेयरों  में  पू  जीਂ  लगाने  श्रथवा  सम्पत्ति

 खरीदने  जेसे  कार्यों  के  लिए  श्रनुमति  दी  जाये  ।  कुछेक  सामलों  में  कम्पनियां  निश्क्रिय  थीं  श्रौर

 इसलिए  उन्हें  अरपना  कारबार  बन्द  ब ह, न 4 नार  के  लिए  कहा  गया  था

 विवरण

 carga  सीता पुरः

 वालेस  एण्ड  बम्बई

 न्रेंको  tray  बम्बई

 माशेल्स  प्रा०  कलकत्ता

 लि  ala  )  प्रा०  बम्बई

 6  प्लीसी  area fea  टेलीफोन  एण्ड  इलेक्ट्रिक  कं  ०,  बम्बई

 मानट्रियल  इंजीनिर्यारंग  )
 लि०

 शिकागो  ब्रिज  एण्ड  झाय  रन  कं  ०;  बम्बई

 कोलम्बिया  ग्रामाफोन  क॑  ०;  कलकत्ता

 10  कोटल्ड्स  प्रा०  बम्बई

 11  इंडियन  टेवसटाइल  इंजीनियर्स  sto  बम्बई

 12.  जान  fat  ऐण्ड  ब्रदर  पम्बई

 13  वार्नर  लैम्बाट  बम्बई

 14  केसर  इंजी  निर्या  रग  श्रोवरसीजਂ  का  नई  दला
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 15.  सैन्ट्रल  गल्फ  लाइन्स  एजेन्सी ज  लिज  बम्बई

 16  मिफेलिन  टायर  इंडिया  प्रा०  बम्बई

 17  एफ०  Cho  facet  ऐण्ड  Ho  बस्त

 18.  faq  प्रा०  बम्बई

 19  बाईक  इंडिया  gio  नई  दिल्लो

 हौजरी  उद्योग  के  लिये  स्पिनिंग  मिल

 1771.  श्री  भाऊ  साहब  मत  कर  कया  बाशिज्य  मंत्रों  यह  बताने  को  कया  करेंगे  कि  :

 क्या  ez  सरकार  ने  ्रलप  से  हौजरी  sat  के  जिये  एक  स्पिन्तिा  मित  को  स्थापना

 करने  का  निणंय  किया

 यदि  ह  तो  क्या  यह  री  क्षेत्र  में  होगी  गरबा  सदक री
 श्षेत्र में  प्रोए  य  ड्

 लगाई

 क्या  घरेलू  मार्किट  की  उपेश्ञा्रों  की  पूर्ति  के  लिए  उद्योग  के  त्रिहास  हेतू  कोई  निर्वा  रग

 किया  गया  है  जिसते  कि  झाम  लोगों  को  उत्पाद  असनी  से  faz  alc

 क्या  seat  के  लिय  निर्वात  संभावना  को  खोज  को  गई  है  ate  writ  पांच  वर्षों  में

 भात्रा  में  निर्वात  करते  के  लिये  दोर्वाजिधि  निर्वात  कार्यक्र  तैयार  किये  गये  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  sida  विश्वनाथ  प्रताप  tag)  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 उद्योग  का  आाधुनिकोकरण  करने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ताकि  उसाद  अराम

 लोगों  को  त्रातानीਂ  से  मिल  स  कें  ।

 जी  कनी  निटवियर  के  निर्यात  को  meat  गंजाइस  है  are  पंचजर्वीय

 योजना  के झन्त  तक  45  करोड़  uty  का  वार्षिक  लक्ष्य  निर्वाशित  किया  गया  है

 ‘“‘Books  of  Accountਂ  Prescribed  by  Income-Tax  Department

 to  state
 1772.  Shri  M.  Daga:  Willthe  Minister  of  Revenue  and  Banking  be  pleased

 (a)  wiether  the  Incom:2-tax  Departm?2nt  has  16501:  ibed  of  on  the
 bisis  of  wajch  persons  with  an  incom?  of  more  than  Rs,’  25,000  per  annum  will  have  to
 maintain  their  own  accounts ;  an

 (७)  if  so,  from  what  date  ?

 The  Minister  of  State  in  Caarge  of  Department  of  Revenue  and  Bankin  (Shri
 Pravab  Kumar  Mukherjee):  (a)  No,  511.0

 (b)  Does  not  arjse
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 उत्तर

 भार
 aden  विकास  निगम  का  पुनगंठित  ae

 1773.  श्री  चन्द्र  हि. दावर  सिंह  :  क्या  waza  श्र  नागर  विमानन  मंत्री यंह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  भारत  पयंटनਂ  faata  निगम  के  पुर्नगठित  ate  के  सदस्यों  के  नाम  तथा  उनका  दर्जा

 व्या

 दन पंयटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्रपाल  :

 लेपिट०  जनएल  ज०  सता  रावला  कार्य  कारीਂ  श्रध्यक्ष  तथा  प्रबंध

 निदेशक

 बेगम  अली  यावर  ,  °  e  निदेशक

 राज  बम्बई  |

 श्री  एन०  एच०  उप  प्रबंध
 निदेशक

 एयर  बम्बई  ।

 श्री  एस०  के०  निदेशक

 अध्यक्ष  एयर  इंडिया  area

 बम्बई
 t

 e श्री  बादल  निदेशर्षी

 संयुक्त
 सचिव

 aye
 alk

 नागर  विभानन  मंत्रालय
 '

 श्री  बी०  एस०  fisart;  निर्देशक

 महा  निदेशवा

 पयटन  fast  |

 श्री  एच०  एस०  td  e  निदेशक  ॥

 संयुवत  सचिव  एवं  नथाचा र
 विदेश  मंत्रालय  |

 कलकत्ता  प्रभाग  में  जीवन  बीमा  निगम  की  पालिसियों  का  ‘eugy’  किया  Mar

 1774.  श्री  के
 ०  एम

 ०
 मघुकर  :

 att  डॉ०  के  ०  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  sar  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  हैं  कि  जीवन  बीमा  fear  के  कलकत्ता  प्रभाग  में  इस  वर्ष  जून  से

 बहुत  बड़ी  संख्या  में  इंशोरेंस  पालिसियां  की  जा  रही  अ्रौर

 यदि  तो  उसके  कया  कारण
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 Written  Answers  August  273.0  1976

 ण्य  222  205

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  नीचे  दिये  गये  सासिक  झ्रांकऱों

 से  जैसा  कि  पता  चलता है  कलकत्ता  डिविजनल  कार्यालय  में  जितती  पालिसियां  वापस  की  गई  उनमें

 बीमे की  रकम  जन  1976  में  सब  से  कम  थी  ।

 sae  meena  ना

 महीना  ( (1976)  वास  को  गई  पालिसियों  बीते  को  रकम

 की  asur  रुपए )
 ि  नगा  a  ट  ललाट  टट  ि  AY  ॥ नयाम बम उमम सन्ना  ि  लाा लाा

 जनवरी  1550  97.64

 फरवरी  1443  90.16 e

 माच  1774 e  95.54

 wat  1605  96.14

 रमई  श  1440  83.  49

 जन  e  e  1443  80.76

 ee  we

 यह  साल  पदा  ही  नहीं  होता  ॥

 हूँ  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  भारतीयकरण

 1775.  श्री  एस०  एम  ०  बतों  :
 क्या  वित्त  मंत्री  हिदुस्तान  लीवर  लिफिटेड  के

 करण  के  बारे  में  26  1976  के  aris  प्रश्न  सब्या  1415  के  उतर  के  संजंध में  यह

 बताने  की  HIT  वारेंगे  कि

 सरकार  को  पता  है  कि  हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  द्वारा

 np को  चालू  रखने  की  wrt  के  लिये  विदेशों  मुद्रा  t fafaraa  की  धारा  29(  2) )

 के  भ्रन्तगत  दिये  गये  MazT  पत्र  की  जॉच  के  दौ  रास  ी  नि्न्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  ATT  कर
 art

 चत

 के  संबंध  में  विभिन्न  अनियमितताएं  प्रकाश  में  श्रौर

 यदि  तो  इन  गतित्रिधियों  वर  कया  frat  सिया  गया  है  तथा  उपयुक्त  ग्रावदन  पत

 सरकार  ने  क्या  निगंय  किया  है
 ?

 faa  मंत्री  सी  ०
 :  (4) )  नड़ीं

 ag  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  की  विदेशी  इक्विटी  पूंजी

 1776.  एव  ०  एम  ०  बर्जी  क्या  वित्त  मंत्रो  यई  बताने  की  कया  करेंगे  faa ॥

 (a7)  ह्डुश्तान  लोवर  लिमिटेड  ने  व्  1974  श्रोर  1975  के  दौरान  ग्रपतों  मुख्य  कंपती

 लंदन  को  लाभांश  के  रूप  में  कितती  धनराशि  ta
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 लिखित  उत्तर 5  1898
 RS Ta ह  eter  eee  ore  ere ome

 इस  बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  ने  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  के  अतुसार

 विदेशी  साम्पयूंजी  को  85  प्रतिरात  से  कम  कर  के  40  प्रतिशत
 कर

 देने  के  लिये  क्या  कायंवाही  की

 z  है  और

 हिन्दुस्तान  लीवर  लिमिटेड  के  निम्न  wee  लभ  हनारी  श्रयंव्यवस्था

 के  भारी  खपत  वाले  क्षेत्र  में  कार्य रत  होने  को  ध्यान  में  cad  हुए  हमारे  देश  से  बढुमूत्य  मुद्रा
 की

 निकासी  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 fra  मंत्री  सी०  gaara) :  :  इस  कम्पनी  को  भारतीय  रिज  बक  द्वारा

 लाभांश  के  रूप  में  निम्नलिखित  ६९:०६: |  भेजने  की  श्रनुमति  दी  गई  थी  ——

 1974  100  लाख  रुपए

 1975  71.34 लाख  रुपए

 ate  कम्पनी  ने  विदेशी  मुद्रा  fafreurad  के  अन्तत  श्रावश्यक

 भ्रावेदनपत्र  दिया  है  जित  पर  विवार  किया  जा  रहा  है  ate  इस  फर  विदेशी  मुद्रा  विनिवमन  afe-

 नियन  की  धारा  29  के  के  लिए  जारी  किये  गये  निर्देशक  सिद्धान्तों  के  भ्रनुसर  निर्णय  किया

 जायेगा  ।  कम्पनी  को  भारतीय  Pere  बैक  की  शर्तों  के  श्रनुसार  विदेशी  शेयर  पंजी  कम  करनी  होगी  ।

 निर्देशन  सिद्धान्तों  पर  अमल  करने  से  राष्ट्रीय  feat  की  रक्षा  सुनिश्चित  हो

 Festival  Advance  to  Government  Employees

 1777.  Shri  Ramavataer  Shastri  :.

 Shri  K.M.  Madhukar :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  of  stare  :

 (a)  the  Insurance  Corporation  grants,  once  a  year,  to  its  employees
 an  interest-frze  festival  advance  equal  to  one  month’s  gross  salary  of  an  employees  or  Rs.

 400  whichever  is  less;  an

 if  so,  wh-tier  Goy*rnment  p7opose  to  make  a  provision  for  such  a  festival  advance
 to  the  employees  working  in  the  Railways  and  other  departments  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Finance  (Shrimati  Sushila  Rohatgi):
 (a)  Yes,  Sir.

 (b)  According  to  the  orders  in  force  a  Central  Goy2rnment  employzes,  who  is  in  receipt
 of  pay  Not  exceeding  Rs.  600  in  the  revised  scales,  is  entitled  to  a  festival  advance  re-
 stricted  to  Rs.  100/-  only,  once  in  a  calendar  year.

 A  vroposal  for  increasing  the  existing  qantum  of  advances  granted  of  Central  Go-
 v2rnme 11  emoloyees  for  certain  purposes  including  festival  advance,  was  considered  at

 The arecent  mecting  of  the  National  Councilof  the  Joint  Consultative  Machinery.
 issue  has  been  remitted  to  a  Committee  of  the

 Council.

 बम्बई  में  नायलोन  भ यान  ec feazat  द्वारा  उत्पाद  ais  का  अपवबंचत्त

 1778.
 श्री  हरी  सिंह

 :  कपा  राजस्व  शर  बे  किंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उसाद  शुल्पा  अधि  ियों  ने  हाल  ही  में
 पना  लाया  है  कि  बम्बई में  नायलोन

 यार्न  के  प्रमुख  स्पिन उ  पाद  ् शट चल  तग  झपबंचन  करने  के  लिए  लेखों  में  घोटाना  कर  रहे  हैं  ;  ate

 fi TU
 ry

 यदि  तो  उत्पाद  शुल्क  विभाग  ने  इस  के
 बारे  क्या  पता  लाया  है  ?
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 Written  Answers  Bhadra  5,  1898  (Saka)

 गए  =  एएए एल  लला

 राजस्व  और  बैकिंग  fart  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  (a

 तथा  बम्बई  के  नायलोन  धान  कातने  वालों  में  हेरा-फेरी  के  जरिए  उत्पादन

 लक  की  चोरी  के  कोई  मामले  सरकार  की  जानकारी  में  नहीं  ars  हैं  ।

 बम्बई  केन्द्रीय  उत्पादन-शुल्क  प्राधिकाश्यिं  ने  कुछ  ऐसे  मामलों  का  पता  लगाया

 जिनमें  farce  याने  ey  यान े)  निर्माताओं  ने  लगभग  39,733  रुपये

 के  उत्पादन-शुल्क  कीं  चोरी  करने  के  निमित्त  लेखाओं  में  ह ेरा-फेरीਂ  की  ।  इन  मामलों  की  जांच-पड़ताल

 कीजा  रही है  ।

 Schemes  in  collabortaion  with  West  Germany

 1779.  Shri  C.K.  Chandrappan  :

 Shri  Bibhuti  Mishra:

 Will  the
 Minister

 of  Finance  be  pleased  to  stae

 (a)  whether  the  officials  of  the  finance  Ministry  went  to  West  Gerrininy  to  carry  on

 further  talks  regarding  collaboration  schemes  with  West  Germary

 (b)  if  so,  the  results  of  this  visit  ;  and

 (c)  the  number  of  schemes  to  be  undertaken  in
 collaboration

 with  that  country
 and.

 what  would  be  the  total  investment  by  West  Germany ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  C.  Subramaniam)  (a)  No,  Sir

 (b)  &  Do  not  arise

 भारतीय  श्रन्तर्राष्टीय  विमान  vera  प्राधिकरण  को  परंमदाता

 के  fara  प्राप्त  LJ ATST

 1780,  श्री  श्रार ०  के  ०  सिन्हा  क्या  e  श्रौर  नागर  विंसानन  मंतीਂ  यहं  बताने  की

 कपा  करेंगे  किं

 कया  भारतीय  श्रन्तर्राष्ट्रीय  farata  पत्तन  प्राधिकरण  को  विदेशों  में  परामर्शदाता

 हक सवारों  तथा  पत्तन  निर्माण  के  लिये  प्रप्त  हुये  हैं  ;  श्रौर

 यदि  at,  तो  कहां-कहां  पर  किस  प्रकार  के  2 SIT  प्रारम्भ  किये  गय  हैं  ?

 पयंटन  श्र  नागर  विमानन  मंत्रो  राज  (%  त्रौर  (@)  भारत

 विमान  पत्तन  प्राधिकरण  ने  लीबिया  सरकार  से  हवाई  अड्डा  बनाने का  एक  ठेका  प्राप्त  विया है  ।  बह

 ठेका  126,  9  लाख  लीबियायी  दीनारों  के  मूल्य  का  है  लगभग  36  करोड़  रुपया  के  बराबर

 बैठता  fey  में  मुख्य  एवं  गौण  aaa  एक  समानान्तर  दक्तीਂ  तथा  दो  एप्रनों  आदि  का

 निर्माण  कार्य  सम्मिलित  इस  पश्योजना  के  निर्माण  में  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  भारत

 न्तर्राष्ट्रीय  frat  पत्तन  प्राधिकरण  का  निर्माण  सहयोगी  है  ।

 48



 27  1976
 लिखित  उत्तर श  बावा

 Udaipur  Aprodrome

 1781.  Shri  Lalji
 Bhai

 :
 Laxminarayan  Pandeya  ्

 Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be  pleased  to  refer  to
 the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  1899  on  the  2nd  April  1976  régrdir  ट  Udai-
 pur  aerodrome  and  state_

 (a)  the  reasons  for  which  the  contractor  who  had  been  awarded  the  work  of  develop-
 ment  of  Udaipur  aerodrome  had  abandoned  the  coMtrect  after  completir  g  30  per
 cent  of  the  work  ;  and  .'

 (b)  the  action  taken  against  the.  contractor  for  leaving  the  work  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation:  (Shri  Raj  Bahadur):  (a)  The
 progress of  the  work  of:  extensjon:  of  runway  awarded--to;  the  coritract  of  was  ¢xttmely
 slow  inspite  of  repeated  warnings  given  to  im,  which  irdicated  that‘he  hed  no’  inten-
 tion  to  complete  the.  work.:-  THe.conteact  was,  therefore,  after.serving
 a  final  notice  on  the  contractor.

 Action-usder-the  relevant  clauses  of  the..contract..  ment  has.  been  taken.
 against  the  defaulting  contractor,.  by  forefeiting  his  deposit  ard  by  levyirg
 10%  compensation.  In  it  is  proposed  to  recover  the  extra:  cost  involved
 in,  getting  the  remaining  work  done  by  another  contractor  frcm  the  ducs  of  the

 g
 con

 tract
 or.

 रूगण चाय  बागान

 1782.  श्री  एस
 ०

 राम  गोपाल  रेड्डी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  fairs

 क्या  सरवर  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  के  म्रनुसार  रुगग  चाय  बागानों  को  सक्षम  बनाया

 जा  सकता  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  उपचारात्भक  उपाय  किये  सुझाये हैं
 ?

 art sa  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ferme  प्रताप  fag)
 :  (a)  war  (@)  एक  रुग्ण

 चाय  बागान  की  सम्भावित  सक्षमता  wie  की  पश्स्थितियों  पर  fate  wr  तौर  ufe

 आवश्यकता  पड़ी  तो  चाय  1976  की  धारा  के  अन्तर्गत  इस

 TASHATA  गठित  fea  जाने  वाले  जांच  श्रभिकरण  द्वारा  उसका  विस्तृत  रूप  से  sree  किया

 जाएगा  ।  ga  बाद  उपर्युक्त  ufafrud  के  सम्बद्ध  उपबन्धों  के  अन्तत  अपेक्षित  उप  वा  रात्मक

 कार्यवाही  की  जाएगी  ।

 Trade  Agreement  between  India  and  Afghanistan,

 1783.  Shri  Chiranjib  Jha  cy  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to
 state  :

 (a)  whether  a  new  import  and  export  trade  agreement  has  been  reeched  between
 India  and  Afghanistan;  an

 (७)  if-so,  the  salient  features  thereof  ?

 The  Minister  in  the  Ministr

 Singh):  (a)  No,  Sir.
 y  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap

 (b)  Does  not  arise.
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 BUS का बर्द  ह सेक

 1784  WHT  राव  सावत्त  क्या  faa  मंत्री  aa  तान  क  के  रेंगे  कि
 :

 वर्ब  1975-76  तबा  1976-77 में  रुपये  .
 के  मूल्य में कबधताव में  कबतक  त्र

 वृद्धि  की  गई  दार  न्नव  करेंसियों  की  तुलना  में  इसका  वर्तमान  मुल्य  क्या  है

 रुपये  sary  बढ़ाने  का  भारत  के  निर्वात  are  ग्राधात  भारत  के  व्यापार

 संतुलन  तथा  भारत  के  विदेशी  मुद्रा  ग्रारक्षणों  पर  कया  प्रभाव
 हुमा

 faa  मंत्रो  सौ  ०
 gaz sf  (#)  ‘ad  1975-76  are  1976-77  F  fort

 बैंक  ने  रपये  की  विनिमेत्र  दर  में  जो  वद्धियां  को  उनका  ब्यौरा  नी  चे  दिया  गया  है
 :

 तारीख  पौंड  मध्य  दर  प्रात

 सा  रुपय  पौंड  स्टलिंग

 खरीद  बिक्री  रुपये

 a  ह  ह  ay  बालन  ि  य  वि  ि  देव  य  ि  =a <9 ng  ि  े  ब  ney  प  विकी 1  क  49 oe  ै  et cent ee a  व

 1975-76

 2  1975  5.3907  5.3619  18.60

 25  1975  5.4769  5.4471  18.3084

 5  1975  कै  5315  5.5010  18,1284

 8  1976  5.0 6497.0  5.6180  17.0 75.0

 5.8140 11  1976  5.7803  17.25

 1976-77

 3  अपर ल  1976  5.9347  8997  16.90

 23  0790  0423  16.50

 2696  6.2305 29  1976  16.00

 Se  pT

 1972
 awry 11  11  1976 वे

 के  बीच  पौण्ड  स्टलिंग  की  तुलना  मेल  गमग

 9  प्रतिशत  की  श्रौर  11  1976  dar  29  1976  के  बींच
 कीं  वृद्धि

 हुई  ।  अन्य  मुद्दाध्रों  के  सम्बन्ध  में  दरें  उन  मुद्राप्रों  की  पौण्ड  स्टलिंग  के  रूप  में  दरों  के
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 =

 अनुसार  जाती  हैं  ।  1976  के  wea
 में

 अन्य  मुख्य  ata  की  तुनना  में  रुपये  की  दरों

 को  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 tn  ae

 विदेशी  war  afa  afaz  ग्फप्ये

 cee en  cg  ey  nd  ng  ब, लमा कर्ना  po  निगागाग  न  eg  य  a  ह  a  लि ate  a  गया  PY  cat  my  hae

 प्रमरीकी  डालर  क  8.969

 फ्रांसीसी  फ्रांक  1.824

 डयर  माक  3.526

 स्विस  फ्राक  3.615

 इताः  ५६  ह  ६  लारा  *

 जापानी  येन  0.0306 e

 यह  बताना  मुश्किल  है  कि  हमारे  रुपये  की  विनियम  दर  में  किये  गये  इन  परिवतंनों

 का  ठीक-ठीक  कितना  प्रभाव  पड़ा  है  ।  ्  कठ  देशों  से  मंगायी  जाने  वालो  पहले  सेਂ  सस्ती

 पड़ती  fatal  मुद्रा  प्राकित  कोप  को  स्थिति बेहतर  है  शौर  िर्धात  वृद्धि  हो  रही  है  ।

 पयंटक  स्वनों  का  गर-सरकारी  व्यक्तियों  द्वारा  विकास

 1786.  पी  बालकूष्ग  वें कन्ना  नायक
 क्या vat  पकेशत त प्रोर  AMT  faa  मंत्री  यह

 खताने  की  कपा  wai

 क्या  सरवर  का  पर्यटक  महत्व  स्थलों  पर  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  द्वारा  Re aA

 स्थलों  के  विकास  को  saata  देने  का  विचार  है

 यदि  तो  इन  पर्थटन  उद्यमों  के  प्रवर्तकों  को  पर्यटन  के  लियें  पूजो  निवेश  ate

 श्षवार र र संवधन  तथा  श्राघार  ढांचे  एवं  ग्रतिरिकत  ढांचे  के  &  लिये  क्या  दिये

 जा  रहें  हैं  at

 (7)  al  सरकर  विवार  सरक  री  क्षत  के  बैंकों  को  प्रटनत  प्रतकों

 aa  जन  भावना  वाल  नागरिकों  की  सौर  से  इस  बारे  में  पंजी  निवेश  प्रस्तावों  पर

 श्रत्याभूति  देने  का  है
 ?

 पर्यटन  तौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेख  पाल  fag) + ( |  #)  निर्वा»

 रित  क्षेत्र  विभाग  विनियमों  पुरा  करने  की  हालत  निजी  उद्यमी  भी  देश  में
 प्थटन  महत्व  के

 किसी  स्थान  का  विदा  रस्थल  के  रूप  में  विकास  करने  के  लिये  स्वतंत्र  हैँ  ।
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 ee

 dae
 निजी  क्षेत्र  को  होटल  बनाने  के  लिये  विभिन्न  प्रोत्साहनों  द्वारा  प्रोत्सा  fi et  farar

 जाता  है  जैसे  कि  वित्तीय  derma  ऋणों  के  रूप  में  वित्तीय  श्रनिवायं  आ वश्य९

 कतारों  के  लिए  प्रांथमिवता  के  श्रांधोर  पर  श्ौदि  ।

 फिलहाल  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 उड़ीसा  में  नये  होटलों  को  उत्साहित  करने  का  प्रस्ताव

 187.0  श्री  इयाम  सुन्दर  महापात्रਂ  :  क्या  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह
 की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  पयंटन  को  बढ़ावा  दने के  लिये  सरकार  का  विचार  sear  विशेषकर

 गोपालपुर  घौर  भुवनेश्वर  नये  होटलों  को  उत्साहित  करने  का  है  ate

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  क्या  सहायता  देने  का  विचार है
 ?

 कन क
 det  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sat  सुरेन्दर

 aie  fag  ):

 शरीर
 पयंटन  विभाग  पर्यटकों के  लिये  उपयुक्तता की  दृष्टि से  होटलों  का  केवल  प्रनुमोदन

 करता  हैं

 इस  सम्बन्ध  में  विभाग  द्वारा  निर्धारित  सेवा  शर  सुविधाश्ों  के  न्यूनतम  मानकों  को  पुरा  करने  वाले

 सभी  होधल  श्रनमोदन-प्राप्ति  के  लिये  कर  सकते  हैं  ।

 श्रनुमोदित  होटलों
 के  लिये  जो  सहायता  उपलब्ध है  उसमें

 विदेशों  में  विज्ञापन

 तथा  With  उंपकरण  एवं  सामान  के  arate  के  लियें  विदेशी  मुद्रा

 order  शामिल  है  ।  निर्धारित  शर्तों  को  पुरा  करने  की  हालत  भ्रनुमोदित  होटलों  को  झायकर

 1961  के  कुछ  कर  रियायत  भी  faa  सकती  हैं  ।

 विमान  चालकों  विमान  रखरखाव  इंजीनियरों  को  दिया  गया  प्रशिक्षण

 1788.  श्री  gt  ०  बो  ०  चन्द्र  गीडा  :  कया  ध... पयडन  प्रौर  नागर  विसानन  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 (#)  -  क्यां  भीरत में  विदेशों  के
 विमान  चालकों  तथा  विमान  रखरखाव  इंजीनियरों  के

 प्रशिक्षण दे  रही  हैं  ;
 श्रौर

 यदि  तो  उन
 देशों  के  नाम  हैं

 ?

 det  att  नागर  विमानन  मंत्री  राज  जी  हैं  ।

 जाम्बिया  तथा  WANA AT  ।
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 उत्पादन-दत्क में  छ

 1789.  aay सद  SU  Coron ALA  iH  क्या  राजस्व  श्र  बेकिंग  मंत्री  we  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  कतिपय  वस्तुग्रों  के  मामले  में  घोषित  उत्पादन-शुल्क  में

 छट  का  उनके  उपभोक्ता  म्यों  पर  कोई  प्रभाव  पड़ेगा  ;  श त्रौरः

 यदि  तो  विस  सीमा  तक
 ?

 a
 राजस्व  शर  बेकिंग  विभीग  के  प्रभारी  र  जय  मंत्री  भ (भी

 गव  हिसार  :  (a)  श्रौर

 ay  प्राथमिक  seer  कतिपय  विनिदिष्ट  wet  के  सम्बन्ध  में
 भ्रपेक्षाकृत

 धिक  उत्पादन

 लिये  प्रोत्साहन  देना  विनिर्दिष्ट  मदों  के  उपभोक्ता  मूल्यों  पर  योजना  के  प्रभाव  का

 शूल्याकन  इतनी  जल्दी  नहीं  किया  जा  क्योंकि  ag  योजना  केवल  पहुली  1976  से

 लागू  हुई  है  ।

 केरल  में  काजू  Salt

 1790.  श्रीमती  wetat  तनकप्पन  :  वाणिज्य  मंत्री  यट  बताने  की  दापा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  को  पत पता  है  कि  केरल  में  काजू  उद्योग  में  कच्चे  काजू  कीं  अनुपलब्धता
 के

 सकारण  हजारों  afar  रोजगार  से  निकाल  दिये  गय े'  हैँ  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं

 सरकार  द्वारा  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  उठाये  गये
 जाय

 1१0०1  तक  सफल

 य ेहैं  ;  at

 (7)  केन्द्र ने  के
 owe
 ध  राज्य  काजू  विकास  निगम  को  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सद्दायता  दी  है

 ?

 चाणिज्य  मंत्रालय  में  saat  विदवनाथ  प्रताप  ॥  )  केरल  में
 बाजू

 उद्योग

 चाल  वर्ष  के  दौरान  aTarferat  काज  को  गिरियों  की  कमी  के  कारण  कठिनाइयों  का  सामना

 रहा है  ।

 तंजानिया  तथा  मोजाम्बकि  से  झायात  इन  देशों  में  फरसा. कू  कभी  वे  वग  रण  पैदा

 गी  जाने ज्लोनें  वाली  प्रारम्भिक  कठिनाइयों  की  वजह  से  तथा  साथ  क ह्  मांगी  वाली  कीमतों  नौ च

 त्तीय  काजू  निगम  द्वारा  किफायती  समझी  जाने  वाली  की  मतों  काफी  ग्न्तर  होने  के  कारण  समय

 थर  नहीं  किय  जा  सके  ।  पिछली  फसल
 में

 से  HTaTat  के  लिये  तंजानिया  एवं  मोजाम्बीवा
 दोनों

 के  साथ  करार  सम्पन्न  किये  गये  हैं  ।

 आशा  है  कि  तंजानिया  तथा  मोजाम्बीक  से  लगभग  54,000  मे०  टन  की  संविदा

 मात्रा  में  से  की  GCHT S. ET  ही  हो  जिससे  स्थिति  सुधार
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 ate

 केरल  राज्य  काजू  विकास  ferret  को  भी  सरवारी  नीति झनुसार  श्रायातित  गिरियाँ

 का  अपना  उचित  भाग  मिलेगा  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  चाथ  संवर्धन  एसो सियेद/न  का  गठन

 1791.  श्री  राजदेव  सिंह  :  व्या  वाणिष्य  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  वरेंगे  कि  :

 क्या  Beers’  के  सम्मेलन  में  चाय  उत्पादन  तथा  उपभोक्ता  राष्ट्रों  की  एक

 स्तरीय  इ:नौपचा
 बै

 ठक  में  चाय  के  निर्यात  स्थिर
 तथा

 बाजिव  मूत्य  सुनिश्चित  करने

 वाले  उपायों  पर  aa <-fa ne  faut  गया  था  ;

 क्या  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  चाय  संवर्धन  एसोर्एएशन  का  गठन  के  लिये  प्रस्तावों  पर

 भी  विचार-विमशें  किया  गया  था  ;

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  चाथ  dada  एसोसिएशन  गठित  ae  दी  गई  है  ;  शौर

 यदि  तो  उक्त  एसोततिएशन  का  रूप  शौर  स्वरूप  कया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  fang  प्रताप ee)  :  नैरोबी  में  हुये  चौथे

 संयुक्त  राष्ट्र  व्यापार  तथा  सम्मेलन  के  दौरान  वाणिज्य  मंत्री  ने  चाय  नियतिक  देशों  द्वारा

 sare  जा  रही  समस्याओं  जिनमें  स्थिर  तथा  उचित  कीमतें  प्राप्त  वरना  शामिल  हल  निकालने

 के  लिये  संभव  मार्योपायों  का  पता  लगाने  के  लिये  प्रमुख  चाय-उत्पादक  तथा  उपभोक्ता
 देशों  के  प्रतिਂ

 निधियों  से  श्रनौपचा रिक  परामशं  किया  ।

 जी  हां
 ।

 जो  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।.

 सरकारी  उपक्रमों  को  वाणिज्य  तथा
 उदयोग  मप्डलों  से  Tea  हो  जाने  के  fan

 1792.  श्री  gare  gaat:  क्या  बघित्त  मंत्री  यह  बताने  की  छापा  करेंगे  किः

 क्या  सावंजनिक  उद्यम  ब्यूरो  ने  सरकारी  उपक्रमों  को  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडलों  से

 ear  हो  जाने  कें  निदेश  जारी  fat  हैं  ;  झर

 बया  सरकार  ने  हरियाणा  तथा  दिल्ली  चैम्बर  के  सदस्यों  की  के

 बर्ष  1974  तथा  1975  के  संस्करणों  में  यह  देखा  है  कि  कई  केन्द्रीय  weet?  यकृत

 बैंक  तथा  हरियाणा  तथा  पंजाब  के  सरकारी  उपक्रम  गर-सरकारी  क्षेत्र  की  उस  से  श्रमी  तक

 सम्बद्ध हैं  ?.

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (ailF at  gear  :  सरकार  ने

 सरकारी  उपक्रमों  को  ये  ade  दे  रखे
 हैं

 कि  वे  चैम्बर  श्राफ  काम  जैसे  संगटनों  तथा  ey

 saraen faa  निकायों  के  सदस्य  न  बनें
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 ये  श्रनुदेश  जारी  हो  जानें  के  बाद  Aare  क्षेत्र  के
 निगमों  ग्रौर  बैंकों  ने

 हर्याणा  दिल्ली  के  वाणिज्य  ale  उद्योग  चैम्बर  में  अपनी  सदस्यता  का  नवीयन
 नहीं  कराया

 फिर  चैम्बर  आफ  कामर्स  की  डायरेक्टरी  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उनਂ  निगमों  श्रौर  बैंकों .  के

 नाम  दिये  हुये  हैं  जिन्होंने  अपनी  सदस्यता  का  नवीयन  नहीं  कशया  है  श्रौर  wat  चैम्बर से  जिनका

 कोई  सम्बन्ध  नहीं  रह  गया  सरकारी  क्षेत्र  की  कुछ  ऐसी  भी  ae  कम्पनियां  हैं  जी

 पहले  दिये  हुये  चन्दे  के  कारण  अभी  भी  चैम्बर  की  सदस्थ  बनी  हुई  हैं  उन्होंने  सूचित  किया  हैं

 कि  अब  झाग  वे  झपती  सदस्यता  का  नवीयन  नहीं  करायेंगी  ।  इन  कम्पनियों  में  कुछ  तो  ऐसी  भी  हैं

 जो  अभी  हाल  ही  में  सरकारी  कम्पनियां  बनी  हैं  जैसे  भारत  रिफायनरीज  लिमिटेड

 कुटीर  उद्योग  निगम  ।  जो  कम्पनियों  झभी  भी  सदस्य  हैं  वे  अपनी  सदस्यता  का  dba  नहीं

 करायेंगी  ग्रौर  इस  बीच  चैम्बर  श्राफ  गाम  की  गतिविधियों  से  कोई  सरोकार  नहीं .  रखेंगी  |

 ग्वालियर  की  श्रीमती  faa  सिधिया  के  दिरुद्ध  दायर  fear  गया

 1793.  श्री  भान  सिह  भोरा  :  क्या  राजस्व  शर  मंत्री  यह  बताने की  कंपा  करेंगे
 f

 क्या  केन्द्रीथ  उत्पादन  शुल्क  के  बलेक्टर  ने  ग्वालियर
 की  भूतपूर्व  शासक

 श्रीमती  faswas  सिंधिया  के
 विरुद्ध  कोई  मुकदमा  दायर  किया

 है
 ;  प्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या हैं  ?

 राजस्व  शौर  बक्गि  विभाग  के  प्रभारी  TY  मंत्री  प्रणव  कुमारु  Tavit)  :

 हां  |

 मुख्य  न्यायिक  ग्वालियर  के  न्यायालय  में  श्रीमती  fz FAUST { cs  के

 खिलाफ  एक  शिकायत  दायर  की  गई  है  जो  सीमा  शुल्क  भ्रघिनियम
 की  धारा  11  श्रौर  धारा

 135  के  साथ  पठित  उक्त  afatirara  की  धारा  11  के  उल्लंघन  में  की  wat  में  49:  6

 किलोग्राम  शुद्ध  सोना  रखने  श्नौर  उस  पर  भ्रपना  नियंत्रण  दिखाने  के  कारण  भारतीय  रक्षा एवं
 रिक  सुरक्षा  1971  के  नियम  127  के  साथ  पठित  सीमा-शुल्क  श्रधिन्तियम,/की  धारा

 135  के  wants  शौर  भारतीय  रक्षा  एवं  ग्रान्तरिक
 सुरक्षा  1971 के  लियम  127  (2)

 (a1)  के
 साथ  पठित  नियम  127(1)  के  अन्तगंत  की  गई  है  उक्त  मात्रा  में  सोना  श्रायकर

 कारियों  द्वारा  जय  विलास  म  ग्वालियर  की  से  बरामद  किया  गया थार  उसे  सी

 शुल्क  अधिनियम  तथा  स्वर्ण
 नियंत्रण  श्रघिनियम  के  श्रन्तर्गत

 अभिप्रहीत  था  ।.

 श्रीनगर  वायु-मार्ग  पर  ‘aut  बसਂ  का  जाना

 1794.  at  सेयद  भ्रह्मद  धागा  :  क्या  पर्यटन  नागर  विमानन  मत्ता  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  sar  सरकार  का  आगामी  वर्ष  के  x  TO a  चना  न  < I  गर
 र्यर

 बसਂ

 चलाने का  है  ?
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 फ्येटन  शौर  नामर  विमानन  मंत्रो  (ai  राज  Wet)  इंडियन  एयरलाइन्स  ने  लहाल

 तचर  केलिए  इसरा  बस
 का  of<araa  करना  SURE BET AAT S I नहीं  है  ।  are

 गें  qt  इस  विधान  का  परिचालन  प्रारम्भ  करने  पर  श्रीनगर  में  बविमानक्षेत्र  सा

 =

 =

 बध  होने के  ate
 विचार  करेगी

 ।

 Cases  of  Thefts  and  Embezzlements  in  1.45.

 1795.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  of  Commerce  be
 sed  to  state:

 (ay'wiether  there  have  been  some  casea  of  thefts  and  etmbezzlements  State
 ading  Corporation  durjng  the  past  three  years;  and

 b)  if  so,  the  year-wise  figures  thereof  ?
 7

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of
 (Shri

 ‘Vishwanath

 yee

 ap  Singh) :  (a)  There  have  been  only  3  case:  of  g  the  last

 पर

 a  (5)  Two  theft  cases  in  1975;

 a

 le

 (ii)  One  theft  ease  in  1976,

 C.B.I.  Investigation  against  Drug  अ
 क

 अं  in  indore

 1796.  Shri  Hukam  Chend  :  will  the.  ‘Mirister  of  (८०1  be

 pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Ursterred  Que  sticr  No.  1876  or  the  2nd  April

 1976
 x  enquiry  by  C.B.I.  irto  drtg  g  firms  in  Tedore  and  state :

 ह  (a)  the  outcome  of  the  C.B.I.  ‘investigeticr  11.10  19  casts  of  irregularities  committe
 by  drug  manufacturers  of  Indore  andin  case  the  investigeticr  is  rot  yct  over,  the  time

 likely  to  be  taken  thereon;  and

 थ
 the  of  the  firms  gegainst  ~whom  cases  ज़रार  registeredend  the  dates  on

 7 Wich  these  firms  started  functioning  ?
 ra

 Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath
 ॥ ए 1:00 910 ०८ ..  Sin  gis  and (b),  The  investigations  are  nearing  completion  and  are  expected

 final lised  §  1  It  is*not  in  ‘the  interest  of  investigation  to  disclose  the  names  of  the
 and  ofhes-details  at  this  stage.  =

 Decline  in  Receipts  from  Exoprt  of  Chanderi  Sarees  fram  M.  है

 Jog}.  Shri  ७.  0.  Dixit  ।  है & 11]  the  Minister  of  ०० शा &'९€  be  pleased  to  state

 (a)  whether  revenue  receipts  from
 export

 of  Chanderi  Sarees  from  Madhya  Pradesh  regis-
 tered  a  decline  during  the  last  year ;  an

 (by  Af.  BO  the  reasons  therefor  ?

 | ः ि
 hey  Minister  in  thé  Misferry  of  Comiierce *

 ingh)  ह  ्
 (9).  Separate  figures  fer  expx  rts  of

 Chanderi:  Sarees es  from  Madhy

 h’  Pratap
 are

 थके  कन
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 लिखित 1976

 Bank  Loans  10  Small  Scale  Industries  in  M.P.

 -1998.:Shri  G.  | किन  Dixit  :  211.0  the  Minister  of  Revenue  and  Banking  be  pleased  to  state
 the  total  arnount  of  loans  given  to  the  small  scale  industriesin  all  the  districts  of  Madhya  Pradesh
 by  the  nationalised  banks  during  1974-75  and  1975-76?

 The  Minister  of  State,  In-charge  of  the  Department  of  Revenue  and  Banking
 (Shri  Pranab  Kumar  Mukherjee):  District-wise  outstanding  advances  of  public  sector  banks
 to  the  small  scale  industries  in  Madhya  Pradesh  as  at  the  end  of  June  1974  and  June  1975  have

 set  out  in  the  Annexure.[Placed  in  the  Library  See  No.  L.T,  1125976)

 Export  of  Opium

 1799.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  :  Will  the  Minister  of  Revenue  and  Banking  be
 Pleased  to  state  ६

 (a)  whether  some  countries  are  trying  to  stop-opium  imports  from  India  ;  and

 (b)  if  so,  the  names  of  these  countries  and  reaction:  ण  Government  thereto  ?

 iThe  Minister  of  State  In-charge.  of  Department  of  Revenue  and  Banking  (Shri
 Pranab.  Kumar.  -Mukherjee).  (a)  १0,

 Sir,

 (b)  Does  not  arise.

 Tourist  Traffic  to  Kashmir

 1800,  Shri  Bhagirath  छि
 pleaséd  to  state

 hanwar  :  Willthe  Minister  of  Tourism  a2i  Civil  Aviation

 (a)  whether  tourist  centres  in  Kashmir  attracted  the  maximum  number  of  Indian  and
 foreign  tourists  this  year;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor ?

 The  Minister  of:  State  in  the  Ministry.  of  Tourism.and  Civil  Aviation  (Shri  Suren-
 ‘dra  Pal  Singh)  :  (a)  Yes,  Sir.  Tltal  number  of  Indian  and  foreign  tourists  during  1976
 <January-July)  who  visited  Kashmir  aggregated  190,512:(173,  120.0  Indians-and  17,392  foreign-

 compared  with  107,  497  (96,  209  Indians  and  11,288  foreigners)  during  thé  corresponding
 period  of  last  year  and  118,097  (107,744.  Indians  and  10,353  foreigners)  tourists  in  the  same
 period  of  1973  which  was  the  peak  year  in  recent  past.

 b)  Kashmiris  well  known  as  a  tourist  centre  and  the  various  promotional  measures  taken
 ‘oy  the  Central:Government  and:the  State  Government:  have  also  helped  to  boost  tourism  to
 ‘the  State.

 Raids  on  Houses  of  Former  Rulers  and  Members  of  Parliament

 1801.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  :  Will  the  Minister  of  Revenue  and  Banking  be
 pleased  to  state  :

 .(a)  the  names  of  the  former  rulers  on  whose  prcmises  raids  were  conducted  after  the
 proclamation  of  emergency  and  the  value  of  the  property  seized  from  each;

 .(b)  the  number  of  casesin  which  property  seized  in  the  raids  has  been  finally  declared
 as  Government  property  indicating  the  names  of  the  persons:  involved  in,  such  cases  ;  and

 (e)  the  names  of  thé  Members  of  Parliament  and  State  Legislatures  on  whose  premises
 raids  were  conducted  during  this  period
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 Written  Answers  August  27,  I197@
 re  —

 The  Minister  of  State  In-charge  of  Department  of  Revenue  and  Banking  (shri
 Pranab  Kumar  Mukherjee)  :  (a)  The  names  of  former  rulers  at  whose  premises  search  an,
 seizure  operations  have  been  conducted  by  the  Income-tax  authorities  after  the  proclamation

 of  emergency  and  the  value  of  assets  seized  by  them  as  a  result  thereof  are  as  under

 —  ह  a  ee

 Name  of  the  former  ruler  whose  premises  were  searched  Value  of
 assets
 seized
 (Rs  in
 lakhs)

 ee  ar  a  PI

 (i)  Late  Shri  Jagat  Dipendra  Narayan  (former  Ruler  of  Coochbehar  )  and
 others

 ह ०

 (ii)  Shri  Madhavrao  J,  Scindia  (former  Ruler  of  Gwalior)  and  others.  99**

 **Besides,  some  jewellery  has  been  kept  under  prohibitory  orders.

 (iii)  ShriR.  S.  K.  R.  Ranga  Rao,  [former  ruler  of  Bobbili(A.P.)]  and.others  4

 en pe  न  न

 (b)  The  seized  assets  are  being  dealt  with  in  accordance  with  the  provisions  of  the  Income—
 tax  Act,  1961.  The  portion  of  seized  assets  which  may  be  finally  taken  over’  would  be  knowrp

 only  on  finalisation  of  the  relevant  proceedings.  This  is  a  time  consuming  process.

 After  a  search  involving  seizure  of  valuable  assets,  the  first  step  is  to  pass  an  order  under
 section  132(5)  of  the  Income-tax  Act,  1961,  determining  the  undisc  Josed  incomein
 manner  and  to  retain  such  of  the  seized  assets  as  are  sufficient  to  satis  fy  the  aggregate  of
 tax  liability  (including  interest  and  penalty)  on  the  estimated  undisclosed  incom  e  and  any  exis—

 ting  liability  under  the  various  Direct  Tax  Acts.  Thereafter,  regular  assessmen  ts  are  taken,  up-
 and  action  as  called  for  in  law  taken,  including  levy  of  penalty/launching  of  prosecution,

 where—
 ver  warranted.

 (८)  The  requisite  information  is  beir
 House.

 g  collected  and  भंग
 te  laid  on

 the  Table  of  the

 Raids  after  Proclamation  of
 Emergency

 1802.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Revenue  and  Banking
 be  pleased  to  state  the  number  and  names  of  the  persons,  from  whose  premises  primary  gold,
 gold  ornaments,  precious  articles,  foreign  goods,  foreign  currency,  Indian  currency,  worth  more
 than  Rs.  5  lakhs,  foreign  incriminating  documents  an  dother  goods  have  been  recovered  im
 raids  since  proclamation  of  emergency

 The  Minister  of  State  In-charge  of  Deptt.  of  Revenue  and  Banking  (Shri  Prana
 Kumar  Mukherjee):  Information  is  being  collected  and  will  te  laid  on  the  Table  of  the

 House.

 केरल  में  श्रारम्भ  की  गई  हथकरघा  fama

 1803.  श्री  बयालार  रवि  ::  क्या  वाणिष्य  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  केरल  राज्य  में

 श्राधिक  arian  के  श्रन्तगंत  हथकरघा  बुनकरों  की  दशा  में  सुधार  करने  के
 लिये

 प्रस्तावित

 योजनाश्रों  की  संक्षिप्त  रूपरेखा  क्या  है  श्र  इस  सम्बन्ध  में  कुल  कितनी  राशि  nrafea a Te की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  SUT  विदवनाथ  प्रताप
 :

 श्राथिक  कार्यक्रम

 के  भाग  के  रूप  में  सरकार  ने  केरल  में  एक  गहन  विकास  परियोजना  श्रौर  एक  निर्यात  उत्पादन

 योजना  स्थापित  वि
 ये

 जाने  का  श्रनुमोदन  किया  है  ।
 गहन

 विकास  परियोजना  में  .10,000  हथकरघे
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 a  a  om  on  trate  i

 श्र  निर्यात  उत्पादन  परियोजना  में  1,000  हथकरघे  ब.वर  होंगे  गहन  विकास  परियोजना  तथा

 निर्यात  उत्पादन  परियोज्ना  संस्थागत  वित्त  को  परिव्यय  1,  85  करोड़  रु०

 तथा  40  लाख  रु०  के  होंगे  ।  इन  परियोजनायों  के  मृत्य  उद्देश्य  ये  हैं  :  हथकरघों  का

 बुनकरों  को  प्रोसेस  करने  की  सुविधाएं  रपलब्ध  एक  कच्चे  माल  बैंक  की  व्यवस्था

 तयार  उत्पादों  की  बिक्री  व्यवस्था  भ्रौर  उत्पादिता  तथा  हथकरघा  बुनकर  की  मजदूरी  के  स्तर

 सुधारना
 ।

 हथकरघा  कपड़ों  के  श्रघिक  मूल्य  देना

 1804.  श्री  वधालार  रवि
 .  क्या  ante  मंत्री  यह  बंताने  की  टपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हस्त  शिल्प  ate  हथकरघा  निर्यात  निगम  हथकरघा  कपड़ों  के  अपने  स्थानीय

 सप्लाई  को  बहुत  afaa  मूल्य  दे  रहा  है  जिससे  निगम  को  भारी  हानि  हो  रही

 क्या  स्थानीय  सप्लाईकर्ताप्रों  के  चयन  के  सम्बन्ध  में  fea  जा  रहे  कथित  RaTaTe

 के  बारे  में  सरकार  को  जानकारी  आर

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कायंवाही  की  गई

 वाशिज्य  मंत्रालय  में  SIRT  fasqara  प्रताप  fae ){:(#)  )  तथा  (@)  नहीं  b

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 titaa  wes  रेहान  श्राफ  र. प््न्स  एप्ड  फ्रद्यिर ਂ  के  प्रतिनिधिम६ लॉ  दरा  भारत  es  यात्रा

 1805.  श्री  वयालार  रघि  क्या
 वाणिष्य  मंत्री  यह  बताने  की  इपा  करेंगे  कि

 क्या  यूरोपीय  श्राधिक  समुदाय  द्वारा  प्रायोजित  cmafeaa  कम्फ़ेडरेशन  प्राफ़

 एन्ड  यूरोपियन  फुटवियर  कन्फ़ेडरेशन  का  प्रतिनिधित्वਂ  करने  वाल  दो  प्रतिनिधि
 मंडलों

 ने
 भारत

 की  यात्रा  की  ate

 यदि  तो  इससे  यूरोपीय  श्राथिक  समुदाय  को  चमड़े  के  सामान  के  निर्यात  में

 वुद्धि  करने  में  कहां  तक  सहायता  मिली  a?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  STUART  faara  प्रताप  तथा  जी  हाँ

 यूरोपीय  श्राधिक  समुदाय  के  प्रतिनिधिमंडल  के  दौरे  का  रवरूप  निश्चय  ही  aeqTeayy  था  झर  उसके

 HATIST  यूरोपीय  श्राथिक  समूदाय  को  चमड़े  के  माल के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  श्रावश्यक

 तयार  हुमा है

 भारत  के  साथ हुए  area feet  के  व्यापार  enela ते  से  विदेशी  मुद्रा को  शाथ

 1906.  ait  झर्जुन सेठी सेठी
 :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  भारत के  साथ

 हुए  झास्ट्रेलिया  के  व्यापार  समझौते  के  माध्यम  से  गत
 वर्ष  भारत  को  चि  नी  विदेशी  मुद्रा

 झाय हुई  ?
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 क

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  बिश्वनाथ  प्रताप  fag)  :  भारत का  ब्रास्ट्रेलिया के  साथ

 व्यापार
 करार  केवल न्या  1976  को  ही  हुमा है  ।  अतः  गत  वर्ष  में  व्यापार  करार के  भरण

 अर्जित  विदेशी  मद्रा  ग्रांकने  का  प्रश्न हो  नहीं

 ब्याज  को  सान्तर  दर  पर  wy  मंजर  करने  पर  तिबन्घे

 1807.  श्रीं  नारायण  चन्द  प्रादार  क्या  राजस्व  श्रौर  afer  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  ऐसे  जिलों  जहां  छोटे  किसान  विकास  श्रभिकरण  और  सीमान्त  किसान  क़षि

 श्रमिक  योजनाएं  नहीं  ब्याज  की
 सान्तर

 दर  ५र  ऋण  मंजूर  करने  पर  कोई  प्रतिबन्ध  शरर

 क्या  ag  प्रतिबन्ध  हटाने  शौर  लोंगों  कों  कम  ब्याज  पर  करण  देने  की  सविधा  देने

 का  विचार  है
 ?

 राजस्व  शर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  प्रथब  कुसा  मुखर्जी ):
 श्रौर

 (@).  लघु  कृषक  विकास  झ्धिकरण  सीमांत  .  कृषक  कृषि  मजदूर  जिलों  के  अलावा  विदेशी

 ब्याज  पर  योजना  देश  के  230  जिलो  में  श्रौर  7  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  चल  रही  है  ~ we
 योजना  भ्रायोग

 ने  पिछड़ा  क्षेत्र  घोषित

 महिला-सदनों  श्र  विकलांगों  की  acarat  कय  कहों  भी  क्यों  नहों

 .
 उन्हें  भी  इस  योजना  के  लाभ  उपलब्ध  होते हैं

 राष्ट्रीयकृत  बेक  द्वारा  नई  दाखाएं  खोलने  के  लिए  रिजर्व  बेंक  दवारा  दिये  गय  लाइसंस

 1808.  श्री  नारायण  चन्द  क्या  राजस्व  श्र  बैकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 भारत  में  किन-किन  स्थानों  पर  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  शाखाएं
 के  लिये

 ford  बैंक  द्वारा  लाइसेंस  दिये  गये  थे  परन्तु  एक  दो  ag  तथा  तीन  वर्षों  तक  शाखाएं  नहीं  खोली

 गई

 राष्ट्रीयकृत  बका  की  इस  ढ़ीली  कार्यवाही  के  कारण  अ्रौर

 इस  बात  को  सुनिश्चित
 के  लिए  क्या  उपाय  गये  हैं  कि  भारतीय

 बैंक  द्वारा  जिन  शाखाओं  के  खोलने  के  लिए  लाइसेंस  far  शाखाएं  मंजूरी  के
 ae

 खोल  दी  जायें  ?

 राजस्व  श्रौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  qast) :

 प्ययासम्भे वं  उपलब्ध  सूचना  एंकटठी  om  रही  A ral  के:-पटल:  पर  रख  दी  जायगो  |

 (@)  गया  MVE, F Lg के  लिए  :  उपयुक्त  मकान  जप्त  करने  की  ate

 ef-ag frrart & faentar rt के  विकास  क्री  कमी
 हारा  का  कारण  है  ।
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 es Bee  2  eee  ee

 (#)  भारतीय  fed  बैंक  ने  सुचित  किया  हैं  किं  लाइसेंसों
 की  वेध

 state  एक
 वर्ष  हैं

 जब  कभी  क  निधारित  स्थानों  पर  शाखाएं  खोलेनें  में  श्रंपनी  श्रंसमंथता  प्रकट  करेंते
 हैं  तो

 उन्हें
 ध्ह्ः

 महींने की  अवधि  तक॑  का  att  संमय  feat  जाता  शाखा-विस्तार कौर्यक्रम  के  कॉर्यान्वियन  में

 देरी a  यह  सूनिर्शिचर्त करने  के  लिए  भारतीय  fostd’  बक  ने  हाले  ही  में  यह  निर्णय

 लियां  हैं  कि  मार्मलों के  Toray = ~~)  के  पर  दो  से  श्रेधिरक  बार  समय  नहीं  बढाया  जायगा
 ।'

 बैंकों  के  पास  पड़े  afavarfea  श्र  जिनके  लिए  दो  या  दो  से  बार  aa

 बढ़ाया  जा  चूका  है  उनके  मामले  में  फ़िर  एक  ax  श्रंतिम  बार छः  महीने का  समय  दिया  जायेगा

 लू  विमान  सेवाएं

 1809.  श्री  नारायण  चन्द  AITANT  :  FAT  पवटन  श्र  नागर  विसानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 के  लिए  वर्ष  में  कितंनी  अवधि  तक  विमान  सेवाएं  जारी  रहती  भ्रौर

 (a)  कया  इस  बात'को  ध्यान  में  रखते  हिमाचल  प्रदेश  में  यही  एक  हवाई  agr

 इस  अवधि  को  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 qaza  शोर  नागर  विमानन  मंत्री  (att  राज  :  इंडियन

 दिल्ली  डी  गढ  |कुल्लू
 सेक्टर  पर  मई  के  मध्य  से  जुलाई  के  मध्य  तक  श्रौर  फ़िर  सितंम्बंर  के  मध्य  से

 अक्तूबर  कें  श्रंत॑  तक  scare  में  तीन  सेंवाश्रों  की  परिचालन  करती

 क्योंकि  कुल्लू  के  लिए  यातायात  मांग  मौसमी  प्रकार  की  कारपोरेशन  के

 परिचालनों  की  वर्तमान  प्रणाली  ही  इंग  श्रांवश्यकताश्रों  की  पूति  के  लिये  पर्थाप्त  है  ।

 seat  में  बेकों  को  स्थापना

 o
 1810.  श्री  गिरिघर  गोमाँगो  :  क्यां  राजस्व  शौर  बैकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  हापा  करेंगे  कि

 उड़ीसा  राज्य  में  oa  तक  कुल  कितने  राष्ट्रीयकृत  बेंक  खौले  जा  चुके  हैं

 राज्य  के  पिछड़े  तथा  भ्रादिवासी  क्षेत्रों  में  से  कितने  बेक  खोले  गये

 बिना  बका  वाले  क्षेत्रों  में  बैंक  खोलने  के  लिए  क्या  मानदण्ड  श्रपनाया  जांता  है

 क्या  सरकार  ने  बैंकों  को  राज्य  के  प्रामीण  क्षेत्रों  में  शाखाएं  खोलने  के

 लिए  कोई  निदेश  जारी  किये  हैं

 राजस्व  श्रौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  रोज्य  मंत्रो  (st  प्रणब  कुमार  मुखी  atc

 (=)  उड़ीसा में  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  शाखाश्ों विषयक
 se  1976

 के
 जिलेवार  उपलब्ध

 झांकड़े  श्रनुबन्ध  में  टिये  जा  रहे  [wearera Fen Tat में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल  ०टी
 ०-11

 ate  बेक-रहित  स्थानो  पर  शाखाएं  खोलते  समय  बैंक  जिन  ate  बातं  को

 ध्यान  में  रखते  उनमें  मूल
 भ  त  ढ़ांचे  की  सुविधाश्रों  की  ज्मायें  जटाने  को  विशेषतया

 6
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 attire  क्षेत्रो  को  ऋण-संवितरण  कौ  जसे  तत्व  हैं  बैकों  के  राष्ट्रीयकरण  के

 समय  से  wrear-facarz  का  शुकाव  उपेक्षित  क्षेत्रों  ate  अ्रद्ध-शहरी  स्थानों  पर  अ्रधिक  शाखाएं

 खोलने  की  are  रहा  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  वाणिज्यिक  बैकों  को  सलाह  दी  है  कि  वे
 are

 शाखा-विस्तार  योजनाओं  में  बेक-रहित/कम  बै
 बेक  वाले  अ्रधिक  से  अधिक  शामिल  करें

 झर  पुर्वी  ate  उत्तर

 ी

 क्षेत्रों  तथा  ऐसे  जिलों  की  are  विशेष  ध्यान  जहाँ  प्रति  बैक

 जनसंख्या  75  हजार  से  अधिक

 उड़ीसा  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेक

 1811.  श्री  गिरिवर  wTratm  क्या  श्र हें किय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 राज्यवार  कुल  कितने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  खोले  जा  चुके  हैं

 उनमें  से  कितने  बेंक  जनजाति  क्षेत्रों  में  खोले  गये

 चालू  वर्ष  में  ग्रामीण  बैंक  खोले  जाने  के  बारे  में  क्या  प्रस्ताव  श्रौर

 वर्ष  1976-77  में  उड़ीसा  में  जनजाति  जिलो  में  कितने  ग्रानीण  बेक  खोले  जायेंगे  ?

 राजस्व  और  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  dat  प्रगब  कुमार  TAA)  (=)

 धपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  प  में  दो  जा  रही  है  [arataa  में  रखा  देखिए  संख्या

 एल०टी०-11261/76 ] ]

 जनजाति  बहुल  11  जिलों  को  6  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैक  व्याप्त  कर  रहे  हैं

 सरकार  ने  शीष  हो  15  ate  क्षेत्रीय  प्रामीण  बैक  खोलने  का  निर्णय  किया
 है

 विवरण  Il  में  राज्यवार  इनक  स्थान  दिये  जा  रहे  हैं  ।

 चाल  वित्तोय  वर्ष  के  wa  तक  कल  50  क्षेत्रोय  ग्रामीण  बैंक  खोलते  का  लक्ष्य  रखा  गया  है  ।

 शप  11  बैंकों  के  स्थानों  का  श्रभी  निर्णेत्र  करना  बाको  त्रत  इस  समय  राज्यवार  अ्राकड

 प्रस्तुत  करना  सम्भत्र  नहीं  है  ।

 उड़ौसा  में  खोले  गये/खोले  जाने  वाले  4  क्षेत्रीय  FIAT  ox}  में win कि  पब नाय  |  दो
 re  में

 जनजाति  बहुल  जिले  व्याप्त  हैं  ।

 उडीसा  में  पय टन  का  TH

 Cn ee  क  नग  ad  म  wea
 1812  कमपार वर  सामाना  कया  पथ  aq  र  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंग  कि

 कया  उड़ीसा  सरकार  नेः  राज्य  पंयटने विकास  के  लिए  कोई  प्रस्ताव
 त्र  स्तुत

 Tax
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 nme

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  आर

 af  1976-77  में  उना  में  पये  के  विकास के  लिए  उ  कि  fray

 ने  कितनी  श्रतराशि  की  है
 ?

 qiza  wie  नागर  faqraa  में  राज्य  मंत्री  (at  सुरेन्द्र  पाल  faz)  ate

 (1)  डीसा  सरकार  ने  1974  में  4  रुपये  की  अनमानित  लागत  से

 चिलका  भितारकनिका  श्रौर  रायगोडा  वन्य  पण  शरण  स्थल
 में

 मोटर  oral

 की  व्यवस्था  क़रने  के  प्रस्ताव  भेजे  थे  |

 (il)  farttaret  राष्ट्रीय  उद्यान  में  एक  वन  fear  गृह  के  निर्माण
 का  एक ग्र ग्रावेद न न

 1975  में  प्राप्त  ह्न्ना  था  ।

 (11)  चिलका  झील  में  1,53,500/-  रु०  की  ग्रनुमीनित  लागत  से  एक  मोटर  लांच

 की  व्यवस्था  का  प्रस्ताव  1976  में  प्राप्त  SAT  था  ।

 (iv)  उड़ीसा  सरकार  ने  कोणाकं  में  एक  समुद्रतटीय  विहार  स्थल  के  विकास  के  लिये

 एक  मास्टर  प्लान  तयार  करने  के  लिए  भारत  पययंटन  विकास  निगम  की  सहायता

 के  लिए  भी  watts  किया  है  ।

 मुख्य  रूप  से  वित्तीय  साधनों  की  तंगी  के  कारण  fr atz  कनिका  एवं  रायगोडा  वन्य  पशु
 शरणप्थान  में  मोटर  लांवों  की  व्यवस्था  के  तथा  सिम्लीपाल  राष्ट्रीय  उद्यान  में  वन  विश्वामगह  के

 निर्नाण  के  T carat  को  पर्यटन  विभाग  की  Tati  योजना  में  शामिल  नहीं  किया  जा
 सका

 ।

 चिलका  झील  में  मोटर  लांच  की  व्यवस्था  का  प्रश्ताव  विचाराधीन  भारत  पर्यटन

 विकास  निगम  ने  को  गऊ  में
 समुद्रतटीय  विहार  स्थन  के  विकास  के  लिये  मास्टर  प्लान  तैयार  करने

 के  लिये  राज्य  सरकार  की  सहायता  के  लिये  श्रपनी  सहमति  दे  दी

 डीसा  सरकार  ने  केन्द्रीय  पयटन  विभाग  से  उडीसा  में  ललितर्गिरि  wie  रत्तणगिरि  TaMAT

 तक  पहुंच  मर्गों  के  तथा  पुरी  से  को  गाज  तक  मिरीन  ड्राइव  के  निर्माण  के  प्रस्तावों  के  बारे
 में  avis  art  परिवहन  पंत्रालय  से  सिकारिश  करने  का  अ्रतुरोध  भी  किया  पहले  मामले  में

 सिफारिश  कर  दी  गई  है  प्रौर  दूसरे  मामले  में  भी  ऐसा ही  किया  जा  रहा

 भारत  पयंटन  विकास  निगम  ट्वारा  1976-77  के  दोरान  भुवनेश्वर  में  झपने  यात्री

 लॉज  का  विस्तार  काय  प्रारंभ  करने  का  प्रस्ताव  योजना  श्रायोग ने  1976-77  के  दौरान
 व्यय के

 लिये  10
 लाख  रुपये  की  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी

 बड़ौदा  स्थित  framartt  मिल  का  बन्द  होना

 1813.  श्री  फत्रहसिह  राव  गायकवाड़  :  क्या  वाणिन्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  बड़ौदा  स्थित  firretesit  मिल  गत

 ag  म  गनों  से  बन्द  है  जिससे  3000  से  afar  श्रमिक  श्रौर  15,000  यक्ति  प्रभावित  हुए
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 इसे  कब  चलाया  श्र

 क्या  इन  प्रभावित  श्रमिकों  को  शभ्रन्तिरिम  राहत  देने  की  योजना है  ?

 et  जिसमें वाणिज्य  में  उप-मंत्री  (att  fasaary  सिंह  )  frases

 1742  श्रमिक  श्रप्रेल  1975  से  बंद  पड़ी

 (a)  इसਂ  मिल के  क्यों  की  जांच  करने के  लिए  इस  बींच  UF:  जाच  सभितिं  नियुवत  कर

 दो  गई  इस  मामले  मेंਂ  भ्र.गे  कोई  का्यवा  जांच  समिंति की  fray  प्राप्त  होने  पर  की

 जाएगी ।

 जी  नहो ं।

 लोक  वित्त-संस्कात्रों  दूवा रा  थोक-विक्रेताओं  को  दी  अ्रप्िम

 1814.  श्री  भोगेन्द्र झा  :  राजस्व श्रौर  मंत्री यह  बताने  कीं  क
 कृपा  करेंगे कि  :

 लोक  वित्त  aera  द्वारा  खाद्य  तेलों  श्र  जैसी  झ्रावश्यक

 aegal  के
 थोक  को  दी  गईं  श्रग्चिम  राशि  की  नवीनतम  स्थिति  क्या  है  श्रौर

 स्टाक  के  कुल  मृत्य  की  में  उसका  शझ्रनुपात  बया  प्ौर

 क्यो  मूल्य  कम  करने  श्रौर  स्थिर  करने  हेतु  श्रावश्यक  वरतंप्रों  के  थे.क-व्यापार  के  प्रति

 aay  नीति  में  कठोरता  बरतने  का  विचार

 राजस्व  श्र  बेकिंग  विभाग  के  राज्य  मंत्री  (att. ote  कुमार  (¥)

 चुनी  हुई  वस्तुग्नों  के  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों
 के

 बकाया  रणों  विषयक  उपलब्ध  श्र कड

 झनुबन्ध में  दिये  जा  रहे  हैं

 चयनात्मक  श्यण-नियंत्रण  के  एक  उपाय  के  रूप  महत्वपूर्ण  वर  तुओं  की  मांग  श्ौर

 तथाਂ  कीमतों  कें
 उतार-चढ़ाव

 को  दंप्टिगत  wad  eg  बा्जिनों  में  समय-समय  पर  उपयुक्त

 संशोधन  किये  जाते

 fare

 लि

 स०  जमानत  कुल  बक़ाया

 लिटा  रस

 धान  श्रौर  चावल  14.4
 x
 गह  9.2

 श्रन्य  खाद्यान्न  18.0

 re  RG  Sp:  ES  PAOD  SD  S|

 सभी  खाद्यान्न  41.6
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 27  1976  लिखित  उत्तर

 विवरण

 सं०
 '

 कल  बकाया  ऋण

 क  क  ब  ब  SS  SD

 5.  चीनी  *  151.2

 6.  मूंगफनी  ष्  e  13.7

 7  े  3.7 तोरिया

 8.  अ्रलसी  1.2

 9  बीज  अरडी  ®  0.5

 10.  qrHAt TT At का  तेल  4.4

 11.  तोरिया  का  तेल  1,2

 12.  a  डी  का  तेल  6.0

 13  श्रलसी  का  तेल  चक  2,2

 14  वनस्पती  थ  4.5
 SL  SS  AR  ee  ste  ललन  ध  ae  ee  ee  lee  Re  he  HY  pe  ee

 15.  सई  शर  कपास  198,  2

 ree  श  एवर  er.  ा  अ  न

 इनमें से

 देशी  ७  177.0

 श्रायातित  .  21,2

 a  re

 Raids  on  Houses  of  Shareholders  and  Proprietors  of  and  ‘Janbodhਂ

 1815.  Shri  Hukam  Ch:
 te  pleased  to  state  १

 and  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Revenue  and  Banking

 (a)  the  number  of  raids  con,
 tax  Officers,  vigilance,

 ducted,  year-wise,  by  the  Excise,  Customs and  Income-

 shareholders  and  printin
 C.B.I.  and  other  Central  agencies  on  the  premises  of  the  proprietors,

 and  Jhansi  and
 ट  presses  of  daily  published  from  Bhopal,  Ujjain,  Gwalior

 1976  3  and
 published  from  Shahdol  during  the  period  from  1973  to  March,

 (b)  the  number  of  cases  of  irre
 of

 gularities  pending  against  the  proprietors  of  these  news-
 papers  and  the  numb  cases  in  which  they  have  been  punished?

 The  Minister  of  State  in  Ch  arge  of  Department  of  Revenue  and  Banking Kumar  Mukherjee)  ह  (a)  &  (0).  The  information  is  being  collected  and will  be  laid  on  the  Table  of  the  Hous  ट
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 oad
 ary

 कृषि  कार्यों  के  लिये  fart  बेक  से
 ऋण

 1816,  श्री  सोमनाथ  :  क्या  क्ति  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  कृषि  कार्यों  के  लिये  विश्व  बेक  ने
 कल

 कितना
 ऋण  दिया  है  ;

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  राज्य  को  कृषि  विकास  के  लिये  किस-किस  कार्य  के  लिये  विश्व

 बैंक  का  कऋण  वितरित
 किया

 aft  ग्रउचधि  में  प्रत्येक  राज्य  ने  कृषि  विकास  के  लिये  उद्देश्यवार  विश्व  बैंक  के  कुल

 कितने  ऋण  का  उपयोग  प्रत्येक  राज्य  में  रक्  को  बढ़ाव  देने  में  विश्व  बैंक  ऋण  से  कहां

 तक  सहायता

 कुछ  राज्यों  द्वारा  विश्व  बैंक  से  मिले  ऋण  के  कुछ  भाग  को  उपयोग
 में न

 लागे

 जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्री  सी०  agra )  :  पिछने  तीन  वर्षों  में  खेती  के  प्रयोजनों  के  लिए

 विश्व  बैंक  ale  उचके  dag  नर्म  शर्तों  पर  उधार  देने  वाली  संस्था  wale  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ

 द्वारा  कुल  मिलाकर  55.910  करोड़  श्रमरीकी  डालर  के  ऋणों  के  लिए  वचन  दिए  गए  ।

 ott  एक  विवरग  dma  ipicce में
 रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल  ०टी

 ०

 11262/76]  इत  वात  का  श्रनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  कि  विश्व  बेक  और  श्रत्तर्राष्ट्रीय  विकास

 संघ
 के  ऋणों  से  खेती  की  उपज  में  कितती  वृद्धि  हुई  लेकिन  सामान्य  रूप  से  यह  कहा  जा  सकता  है

 fe  बैंक  समूर  द्वारा  दिये  जाने  वाले  ऋणों  से  पिचाई  की  सुविधाओ्रों  के  सिंचाई  क्षेत्र

 खती  के  सुधरी  feat  के  बीजों  के  डेरी  शिक्षा  और  विपणन  का

 श्र  विकास  करने  में  काफी  सहायता  मिली  है

 कछ
 को  करने  के  मामलेਂ  में  शुरू  कुछ  देर  हुई  है  क्योंकि

 न  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  आवश्यक  श्राधारभूत  ढांचा  तैयार  करने  श्रौर  ऋण  की

 भूमिगत  जल  के  खेतों  के  विकास  श्रादि  के  संबंध  में  नए-नए  नियमों  के  श्रपनाने  में

 समय  लग  TAT  प ]  जो  परियोजनाएं  पिछड़  गई  उन्हें  तेजी  से  पुरा  करने के  लिए  कदस  उठाये

 जा  रहे  हैं  ।

 चीनी  का  निर्यात

 1817.  श्री  एस  ०
 AT

 ०  दासानी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  वर्ष  कितनी  मात्रा  में  चीनी  निर्यात  करने  का  लक्ष्य  IT

 उक्त  प्रयोजन  के  लिये  किये  गये  x ~ BT  की  मुख्य  रूपरेखा  क्या  है  ?
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 लिखित  ् तर 5  1898

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fae)  श्रागामी  चीनी  वर्ष

 (atqat  77)  के  दौरान  उत्पादन  को  निश्चित  मूल्यांकन  करने  के  बाद  हीਂ  अन्तिम
 रूप  में  यहू  निर्गय  लिया  जा  सकेगा  कि  चालू  वर्ष  में  निर्यात  योग्य  कुल  बेशी  चीनी  कितनी  होगी  ।

 1976-77  के  दौरान  faarfeaa.  की  जाने  वाली  निर्यात  संविदाएं  5  लाख  म े०  टन

 की

 बहुराष्ट्रीय  निगमों  दूबारा
 ण् द «  faa xtc ~ र  बाहर  भेजी  गई  रादि

 1818.  श्री  aa  सेन  :

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त

 कया  वित्त  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बहुत  से  निगमों  ने  भारत  1975  त्रौर  1976

 कै

 बीच  पूंजी  निवेश  किया

 यदि  तो-उनके  नाम  क्या  हैं  श्रौर  भारतीय  कम्पनियों  में  उनकी  इक्विटी  पूंजी  की

 राशि  कितनी

 क्या  aga  से  बहु-राष्ट्रीय  निगमों  ने
 1976.0  1976  के  बीच

 लाभ  की  राशि  भारत  से  बाहर  भेजी  ग्रौर

 यदि  तो  कितनी  ?

 वित्त  मंत्री  सी  ०
 :  से  इस  अवधि  में  गैर  श्रावासियों के

 नाम  जारी  किये  गये  शेयरों  शर  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  भेजी  गई  लाभ  की  रकमों  के  श्रांकਂ  इकट्
 किये  जा  रहे  हैं  att  जितनी  सुचना  इकट्ठी  हो  सकेगी  उतनी  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 संगणकों  और  डाटा-प्रोसेसिंग  उपकरणों  के  क्षेत्र  सें  काम  कर  रही  wat  हारा  राजस्व  के  मामले में

 धोखाधड़ी

 1819.
 श्री  पी०  गंगादेव  :  क्या  राजस्व  श्रौर  बैंकिंग  Wray  यह  बताने  की  क््पा  करेंगे  कि  :

 क्या  संगणकों  श्रौर  डाटा  प्रोसेसग  उपकरणों  के  क्षेत्र  में  काम  कर  रही  किन्हीं  फर्मों
 ने  कुछ  समय  पहले  देश  के  साथ  राजस्व  के  मामले  में  धोखाधड़ी  की  है  ;

 यदि  तो  इसके  तथ्य  क्या  ate

 इन  धोखधड़ी  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  aa  वाही  की  है  ?

 राजस्व  और  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  से  (4)
 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  गैर र  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी
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 बंक  से  ऋण  के  लिए  बम्बई  इलेक्ट्रिक  सप्लाई  एण्ड  ट्रान्सपोटे  कम्पनी  का  श्रन्रोध

 1820.  श्री  राजदेव fag  :  क्या  वित्त  seat यह  बताने  की  छापा करेंग ेविਂ  क्या  सरकार को  पता

 है  कि  बम्बई  इलेक्ट्रिक  सप्लाई  एण्ड  ट्रान्सपोर्ट  कम्पनी  ने  हाल  में  विश्व  बैंक  से  12  so  करोड़  रुपये  का

 ऋण  मांगा  है  श्रौर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 वित्त  मंत्री  ato  :  जी  भारत  सरवार  बम्बई  शहरी  विकास  परियोजना

 के  लिए  विश्व बैंक  से  उधार  लेने  के  लिए  जत्दी  ही  बातचीत  करने  वाली  है  ।  इसमें  बम्बई  इलेक्ट्रिक  सप्लाई

 एण्ड  ट्रा्सपोट  कम्पनीਂ
 के

 लिए  145 लाख  श्रमरीकी डालर  (  12.  8  करोड़  रुपए  )  की  रंकम  भी  शामिल

 है।इस  भ्रंश  से  इस  कम्पनी  दवारा  465  एक  मंजिली  श्रौर  235  दो  मंजिली  बसें  तथा बड़े
 स्पेयर  पुरजे

 खरीदने  ae  3  नई  डि  11  नए  रमिनलों atte  वक  शापों  के  निर्माण का  कुछ  खर्च  पुरा हो
 सकेगा

 सरकारो  उपक्रमों  में  उत्पादन

 1821.  श्री  पी  ०  रंगनाथ  Frame  क्या  fra  मन्त्री  यह  बताने  को  ह  करेंगे  कि

 स्थिति  की  घोषणा  के  बाद  विभिन्न  सरकारी  उपक्रमों  में  उत्पादन  में  fara  वृद्धि  हुई  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  w-Aat  युशीला
 ग्रमेक्षित  सुचना  अतबन्ध  में  दी  गई

 है  ।
 में  rat  गया  |  देखिए  संख्या  एल ०  ठी  ०--11263/76]

 विदेशों  में  उद्योगों  कीਂ  स्थापना

 22.  श्री  एस  ०

 भ्ार

 ०

 दामाणी

 :  क्या  बाणिज्य कन्नी  यह  बताने  की  छापा  करेंगे वि

 rag  श्रौर  वर्ष  1976  में  जन  तक  कितने  मे  र-्तरंकारी  उद्यमकर्ताशों  को  विदेशों  में

 उद्योग  स्थापित  करने  की  झनमति  प्रदान  की

 >
 saAaatat  तथा  देशों  के  नाम  क्या  वहां  IMs थ  faire 4  aia  का का  निर्माण

 होता  at

 उक्त  प्रदान  करने  के  लिये  क्या  सामान्य  सिद्धान्त  गये हैं
 ?

 fae): uss ६ वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  fasqara  प्र  तथा  एक  विवरण

 संलग्न  wage  1  में  दिया  गयो है  ।

 (  )  विदेशों  में प  भारतीय  उद्यमों  की  स्थापना  पर  लागू  होने  वाले  सामान्य  मार्गदर्शी

 सिद्धान्त  भी  श्रनबन्ध  ह  के  रूप  में  संलग्न  है  ।  [arate a में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०
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 =

 कोयले  का  निर्यात  शहाना

 1823.  श्री  एस
 ०  झार ०  दामाणी  :  क्या  वाणिज्य  मन्ती यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 टु
 ल च

 त्साहवधंक  हैं  ate  यदि  at  तो क्या  हमारे  कोयले  के  निर्यात  की  सम्भावनाएं  ब

 इस  बारे  में  क्या  प्रयास  किये  जा  रहे  ौर

 किये  गये  करार  झथत्रा  अब  तक  भेजे  गये  माल  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विदवनाथ  प्रताप  fae):  तथा  जी  at

 खनिज  तथा  धातु  व्यापार  जिसके  माध्यम  से  कोयने  का  निर्यात  मार्गी कत
 श्रपने  निर्यातों  को

 अझपरमपरागत  बाजारों  की  ञझौः स  मोड़  रहा  है  ।  बाजार  सर्वेक्षण  किए  जा  रहे हैं
 ।  पत्तन  सुविधाएं  बढ़ाई

 जा  रही  हैं  इसके  विगत  तीन  वर्षों  में  4  लाख  मे  ०  टन  के  ग्रौसत  वार्षिक  उत्पादन  की

 तुलना  में  चालू वर्ष
 के  दौरान  कोयले  के  निर्यातों  में  काफी  सुधार  ह. आन  की  चालू  के

 दौरान  अभी  तक  कोयले  को  7.  4  लाख  मे०  टन  की  कुल  afaat  के  आराधार  पर  1.  53  लाख  Ao  टन

 कोयले की  कुल  मात्रा  भेजी  जा  चुकी  है  ।

 Exchange  Rate  of  Rupee

 1824.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Fimance  be pleased  to  state  :

 (a)  the  present  rate  of  exchange  of  Indian  currency  with  those  countries  with  which
 India  is  having  trade  in  Indian  currency;  an

 (b)  what  is  the  rate  of  exchange  of  Indian  currency  with  rouble ?

 The  Minister  of  Finance  (ShriC.  Subramaniam):  (a)  The  majority  of  countries  whose
 trade  with  India  is  conducted  on  the  basis  of  rupee  payments  are  not  members  रण  the  Inter-
 national  Monetary  Fund.  All  commercial  and  non-commercial  transactions  between  these
 countries  and  India  are  conducted  in  terms  of  Indian  rupees.  In  respect  of  the  remaining
 countries  with  which  India  has  rupee  trade  and  which  are  members  ofthe  | हैं। 1 है २  while  it  is  possi-
 ble  to  determine  the  exchange  rate  between  the  currencies  of  these  countries  and  the  rupse
 through  cross-rates  calculated  by  reference  to  ‘intervention’  currencies,  such  exchange  rates
 are  not  relevant  to  the  conduct  of  India’s  trade  with  these  countries  since  this  trade  is  normally
 -conducted  in  rupees,

 , (०)  Since  USSR  is  not  a  member  of  IMF,  there  is  no  direct  relationship  between  the
 Indian  rupee  and  the  rouble  except  through  the  declared  gold  content  of  both  currencies.
 All  commercial  and  non-commercial  transactions  between  India  and  the  USSR  are  conducted
 in  terms  of  Indian  rupees.  Contracts  under  Soviet  credits  are  however  designated  in  roubles.
 The  relevant  credit  agreements  stipulate  the  gold  content  of  both  currencies.

 Indian  Delegations  Sent  Abroad

 1825,  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  10
 state  :

 (a)  the  names  of  the  countries  visited  by  the  Indian  delegatiéns  in  connection  with
 import  and  export  agreements  during  last  year  and  the  number  of  persons  in  each  delegation;
 खा

 (b)  the  nature  of  trade  agreements  reached  with  each  of  these  countries ?
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 Smeal  :

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry
 of

 Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap.
 Singh  )  १  (a)  and  (b)  A  statement  giving  the  information  is  attached.

 Statement

 ना

 we  Nam  0
 of  the  Country  Visited  Number  Nature  of  a:  oreem छग  VOL  1ent  reached

 No.  by.  th ot  =  gation  of  per-
 sons
 the  Dele-
 gation

 —

 q Afghanistan  के  5  Discussions  were  held  on  qa  new  Trade
 Payments  Agreement  between  India

 and  Afghanistan

 German  Democratic  Repub-  2  ‘Trade  Protoc+l  with  G.D.R.  for  1976  was
 signed.

 Hungary  कि  Trade  Protocol  with  Hungary  for  1975
 signed,

 Jordan  e  कि  6  Draft  of  a  new  Indo-Jordan  Trade  Agree-
 ment  was  finalised

 Nepal  g  The  working  of  the  Indo-Nepal  Treaty  of
 ज के ४: 1०  and  Transit,  10977  was  reviewed.

 North’  Korea  i  Trade  Protocol  with  Democratic
 Republic  of  Korea  for  1975  was  signed.

 Poland  कि  3  Trade  Protocol  with  Poland  for  1975  was
 signe

 Sudan  6  Indo-Sudan  Trade’  Arrangement  for  the
 period  November,  1975  to  December
 1976,  was  signed.

 Tunisia  3  Draft  ofnewIndo-Tunisian.  Trade  Agree-
 ment  was  finalised

 10  USA  e  3  An  Agreement  was  reached  regarding  the
 export  of  handloom  garments  to  the  USA
 and  selated  matters.

 ह कि इ  USSR  2  Consultations  were  held  on  the  prepara-
 tion  of  Long-Term  Trade  Plan  for

 1976-80.

 12  USSR  t  Prices  of  fertilizers  to  be  imported  frem
 USSR  were  re-negotiated.

 13  USSR  e  .  5  Discussions  were  held  regarding  the  for-
 mulation  of  Indo-USSR  Long-Term

 Plan  for  1976-8o.:

 g  The  Sub-Committee  on  Co-operation  in
 ह  Yogoslavia  ,

 Third  Countries,  of  the  Indo-Yogoslav
 Joint  Committee  met.  Possibilities.  for
 Indo-Yogoslav  Joint  Ventures  in  Third
 Countries

 were  identified.
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 निखि  उतर 5  भा ट्र  1898  (51)

 Trade  with  Countries  of  Third  World

 1826.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state:

 (a)  the  countries  of  the  third  world  with  which  India’s  trade  has  registered  an  increase  after
 the  UNCTAD  Conference;

 (b)  whether  India  is  taking  initiative  to  maximise  trade  with  undeveloped  countries;  and

 (c)  if  so,  the  facts  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath
 Pratap Singh).  Detailed  statistics  of  India’s  trade  with  various  countries  subsc  quent  to  the

 UNCTAD  Conference  held  in  May,  1976  are  not  yet  available,

 (b)  and  (c)  Yes,  Sir.  Steps  are  being  taken  to  increase  India’s  exports  to
 various

 coun-
 tries,  including  developing  countries.  These  measures  include

 (i)  Concluding  trade  agreements  and  trade  plants  with  certain  countries.

 Gi)  Assisting  in  export  promotion  activities  like  market  surveys,  sending  of  trade  delega-
 tions,  publicity,,  participation  in  exhibitions  etc,

 Gii)  Strengthening  of  our  commercial  offices  abroad

 iv)  Improving  shipping  facilities

 (v)  Opening  of  branches  of  Indian  banks  abroad

 (vi)  Inviting  buyers  and  other  delegations  to  visit  india.

 vii)  Grant  of  various  facilities  to  exporters.

 गजरात  A  आयात  लाइसेंसों  का  TRA

 1827.  श्री  ग्ररविन्द  एम  ०  पटेल

 श्री  एन
 ०  ०  बेकारिया

 क्या  वाणिज्य  भन्ती  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 ल  Qe
 क्या

 गत  तीन  वर्षों में  गुजरात  राज्य  में  ग्रीयात-लाइसेंसों का  क  रन का  बारे में

 BE  जांच  की  गई  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या
 ग्रोर

 =<  De
 (a)  दोषी  व्य  क्तियों  a  ह  स  सकार  न  क्या  वाय  वा  ही  की

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 विद्वनाथ  प्रताप  fee) :  (3%)  ज़ी  हां  मामलों में  ।

 (1)  श्रायातित  कच्चे  माल  का दुरुपयोग ।

 (2)  uTar fea  कच्चे  माल  क॑  उपयाग  क  बार  म  उद्योग  अंट्मदा  बाद  को  सुचना
 मी  t

 sm  ae कीया  का  ब (3)  विनिर्माण  नद  करना  ।
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 EY

 दोषी  व्यक्तियों  को  विशिस्ट  के  लिए  sara  सहायता  से  वंचित  करके

 ग्रायात  ग्रा देग  1955  के  श्रन्तात  दण्ड  दिया  गया  है  ।  उनके  नाम  बुलेटिन  अ्राफ

 इण्डस्ट्रियल  ल  ced  लाइपवेंसिस  तथा  एक्सपोर्ट  लाइलसिंस'*  में  प्रकाशित  किये  गये  तीनਂ

 मामले  जांच  ब्यूरो  को  सौंपे  गये  हैं

 राँची  स्थित  टस्सर  विकास  निगम

 Fo  *  a
 1828.  श्री  एन०  अ  aint  कया  बाशिज्य  द  tal  यद  बताने  की  कृपा  व  ||  रेंगे  कि  कया  केन्द्रीय

 नास  fa.arn  लि
 एनए ६  नवग  गम  स्था  पत  क कर दि सरकार  ने  रांची  में  एक  सम्पूर्ण  ने  का  निर्गय  किया है  ?

 वाणिज्य  संजालय  में  उपनंत्री  |  faszata  प्रताप  ऐसा  कोई  फैसला  नहीं  किया

 गया

 बिहार  के  श्रादिवासी  क्षेत्रों  सें  रेशम  के  कीड़े  पालने  के  उद्योग  में  काम  करने  वाले

 परिवारों को  ऋण  देने  का  aaa

 1829.  श्री  एन०  Fo  होरो  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  के
 ग्रादिवासी  क्षेत्रों  में  परिवार  रेशम  के  कीड़े  पालने  के  उद्योग  में  काम  करते

 are

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विवार  ऐसे  परिवारों  को  बैंक  ऋण  देने  का  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  :
 जी  हां  ।

 भारतीय  स्टेट  बैंक  चाइबासा  तथा  बैंक  श्राफ  इंडिया  भी  चाइबासा  चक्रधरपुर  तथा

 जिने  में  रेशभ  के  को  डे  पालने  वाले  ग्रादिवासियों  को  ऋण  दे  रहे  हैं  ।

 लौह  श्रयस्क  निर्यातकर्ता  देशों  को  warfaratt

 1830.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  कया  बाणिज्य  भन्ती  यद  बताने  को FT rt  2.0  या  करेंगे कि  :

 कया  कुछ  समय  पहने  कुछ  देशों  ने
 लौह

 निर्वातकर्ता  देशों  की  एसोसिएशन  बनाई

 wie

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जो  a  तक  इस  एसोसिएशन  में  शामिल  हो  चुके

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विदवनाथ  प्रताप  fee)  :.  जी  हां

 eT

 ट्यूनिशिप्रा  तथा  बैनुजुएला  |
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 सरकारी  SRA  द्वारा  विदेशों  प्रतिष्ठानों  का  रख  रखाव

 1831.  श्री  के०  मालल्ना  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  वताने  की  छापा  करोंगे  कि

 सरकारी  विदेशों  में  किन-किन  प्रतडिठातों  का  रबरवाव  करते  पौर

 गत  तीन  वर्षों  में  इन  उपकर्मों  ने  उक्त  प्रतिष्ठानों  पर  कितनी  विदेशो  मुद्रा  खर्च  की  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला
 :  यह  एक  रोजमर्रा  का  प्रशास+

 निक  मामला  होने  की  वजह  से  सरकार  इस  बारे  में  सूचना  नहीं  रखती  ।  फिर  भी  सरकारी

 उद्यम  कार्यालय  द्वारा  अभी  हाल  हमें  किये  गये  एक  संबेक्षण  के  ग्रतुसा ९  केन्द्रीय  सरकार  की  22  प्रौदयो  ts

 शर  वाणिज्यिक  कम्पनियों  ने  197  3-74  के  दौरान  fazat  में  16  प्रतिष्ठान  खोले  हुए  थे  ।  उस  वर्ष

 इन  प्रतिष्ठानों  पर  कुल  37  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की  गई  थी  ।  इसमें  से  35  करोड़  रुपए  तो

 एयर  इण्डिया  ने  ही  अपने  कारोबार  के  लिए  खोले  हुए  95  प्रतिथ्ठानों  पर  qq  किए  थे  ।  एयर  इंडिया  के

 इन  95  प्रतिष्ठानों  से  1973-74  के  दौरान  विदेशी  मृद्रा  के  रूप  में  82  करोड़  रुपये  का  भी

 प्राप्त  हम्ना  था  ।  दो  आर  वर्षों  की  सूचना  एकत्र  करने  के  लिए  जितना  काम  करना  पड़ेगा  उससे  प्राप्त

 छने  वाले  परिणाम  उसके  अनुरूप  नहीं  होंगे  ।

 भविष्य  निधि  कार्यालयों  दारा  श्रनिवार्य  जमा  राशियों  का  भुगतान

 1832.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  [: |  करेंगे  कि

 भविष्य  निधि  कार्यालवों  के  माध्यम  से
 कमें  चारियों

 को  अनित्य  जमा  राशि  की  पहली
 fara  रूप  में  आब  तक  कुल  कितनी  राशि  वितरित  की  गई  झीर

 चालू  व  के  दौरान  कितनी  तौर  राशि  का  att  farcr  किया  जाना  है  !

 विस  मंत्री  (sit  ato  :  (4) )
 अतिरिक्त  उपलब्धि  निक्षेप  )

 1974  के  अन्तगंत  जमा  अतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  की  वापस  की  जाने  वाली  पहली  किस्त  के  रूप  में  13

 1976  तक  प्रादेशिक  भविष्य  निधि  श्रायकतों  a  भाध्यभ  से  16.6  करोड़  रुपए  की  रकम  चुका
 दी  गई

 चालू  वब  में  प्रादेशिक  भविष्य  निधि  श्रायुक््तों  के  माध्यम  से  76.0  97  करोड़  रुपए  की

 रकम  वापस  की  जानी  बाकी  है  ।

 खनिज  तथा  घातु  व्यापार  निगम  के  यास  श्रायातित  aaa  स्टील  के  भण्डार

 1833  श्रो  wWiHaAea  घामनकर  :
 बया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  के  गोदा मों  में  झ्रायातित  TeqTT  सटी ल  का

 विशाल  भण्डार  जमा

 (@)  यदि
 तो

 वहू
 कितने

 मूल्य  है  शौर  इसके  कया  कारण  हैं  ?
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 वाणिज्य  पूज्रालघ  में  उपमंत्री  fasaary  प्रताप  सिंह )  तथा  उद्योग
 की

 झतिश्रावश्यकताश्ं  को

 प्रा
 करने  के  लिए  खनिज  तथा  arg  व्यापार  निगम  के  स्टाक  में  पर्याप्त  मात्रा  में
 )  fx iv श्रायातित  स्ट्नलैस  स्टोल  वे  ata  पर  निरन्तर  ध्यान  रखा  जाता  है  श्रौर  जब  भी  श्रावश्यक  होता

 सधारात्मक उपाय  किये  जाते  हैं  ।

 चीन  के  साथ  व्यापार

 1834.  श्री  सोमनाथ  चंदर्जी  :

 श्री  सरोज  मकर्जो

 क्या  artsy  मंत्री  यह  बताने  की  तपा  करेंगे  कि

 वरष  1957;  1962  प्रौर  1975  में  चीन  जनवादी  गणराज्य  को  कुल  कितने  मूल्य  का

 निर्यात  किया  गया  है  att  वहां  से  कितने  मूल्य  का  श्रायात  किया  गया

 उप  क्त  वर्षों  में  उस  देश  को  किन-किन  मुख्य  बस्तुत्रों  क्र  frat  किया  गया  वहां

 से  किन-किन  acquit  का  ग्रायात  किया  गया

 क्या  सरकार  चीन  जनवादी  गणराज्य  के  साथ  व्यापारिक  सम्बन्ध  बनाने  एवं  उन्हें

 करने  की  दृष्टि  से  उस  देश  के  साथ  बातचीत  आरम्भ  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  अ्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बात  कया  हैं
 ?

 वाणिज्य  मं  त्रालथ  में  विश्वनाथ  प्रताप
 :

 1957,  1962-63  तथा

 1975-76  में  चीन  जनवादी  गणराज्य  को  निर्यातों  तथा  वहां  से  झायातों  का  कुल  मूत्य  निम्नोक्त

 प्रकार  था

 लाख  रुपये  में

 1957  o  e  369  486

 1962-63  14  99

 —t 1975-76

 (a)  1957  में  चीन  जनवादी  को  निर्यात  की  गई  मुख्य  मर्दे  थी

 चन्दन  की  लकड़ी  तथा  प्लाण्ट्स  बीज  एवं  अभ्रक  के  ढ़ेले  तथा  क्रौम  अयस्क  एवं

 सांद्रण  श्रौर  पशु  उद्भव
 वाली  सामग्री  ।  1957  में  चीन  जनवांदी  गणराज्य  सेग्रायात  की  मुख्य  मद्दे  थी  :

 अखबारी  बेल्लित  इस्पाती  कच्चा  सोडियम ः

 त  सोडियम  हाईड्रोक्साईड
 1962-62  में  निर्यात  की  मुख्य  मद्दे  थी

 :
 चन्दन  की  लकड़ी

 ण्य
 बी  ज  एवं  विद्युत  सचरण  एव  लाइन  के  इस्पाती  अंधार  |  gay  वर्ष  श्रायात  की
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 का  ऋ

 मई  मुख्य  थी  सोडियम  तारपीन  का  तेल  कॉलतार  रंजक

 टिश  प्राकृतिक  रंजय  रथो  के  विनिर्माण  में  प्रयोग  होने  वाले  नैपथोल  एवं  मध्यवर्ती

 सगन्घ  वनस्पत्ति  तेरस  पाइप  एवं  फ़िटिग्ज  अर  तार  की  छड़ें  ।

 तथा  (4)  तपन  सम्बन्धों
 को

 सामान्य  बनाने
 की

 प्रक्रिया
 के

 भाग
 के  रूप  में  सभी

 क्षेत्र

 में  ग्रपने  य  सम्बन्धों  को  सुधा रने  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाया  जायेगा  |

 कर्नास्क  की  हेस्तदित्प  वस्तु्रा  का  निर्यात

 1835.  श्री  के०  सालबा  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  क  गे  कि

 कर्नाटक  की  हस्तशिल्प  acquit  के  निर्यात  से  गत  तीन  वर्षों  में  वष॑वा  कितनी

 विदेशी  मद्रा  जित  की  ग्रौर

 ये  हस्तशिल्प  वस्तुएं  किन-किन  देशों  में  लोकप्रिय  हैं  तौर  उनकी  मांग  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  fazaara  प्रताप  fae)  तथा  (aq)  चंकि

 हस्तशिल्प  की  वस्तुञ्रा  के  निर्यात  ates  राज्यवार  ares  पर  संकलित  नहीं  किये  जाते  पिछले

 तीन  वर्षों  के  दौरान  कर्नाटक  की  हस्तशिल्प  की  वस्तुभ्रों  के  निर्यात
 से

 कमाई  गई  fader  मुद्रा  की  सही

 राशि  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 कर्नाटक  के  नगरों  श्र  कस्बों  को  निकट  सप्ताह-अ्रन्त  में  पिकनिक  स्थलों  का

 यटरक  केन्द्रों  के  रूप  में  बिकास  करने  को  योजना

 1836.  श्री  के ०  मालन्ना  :  कया  पर्यटन  MIT  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  प्पा  करेंगे  कि

 (=)  कया  कर्नाटक  के  नग  ं  और  कस्बों  के  निकट  सप्ताह-ग्रन्त  पिकनिक  स्थलों  का  पर्यटक

 केन्द्रों  के  रूप  में  विकास  करने  की  कोई  योजना  है

 कर्नाटक  राज्य  ने  भी  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  से  भ्रनुरोध  किया  ate

 A f 7)  यदि हां  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पय इन  और  नागर  faqraa  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र

 पाल  tae)  :  नही ं।

 ate  क्योंकि  देशीय  पर्थटकों  के  लिए  सूविध।ओं  का  विकास  करना  मुख्यतया  राज्य

 सरकारों
 का  उत्तरदायित्व  कर्नाटक

 के
 नगरों  तथा  शहरों  के  निकट  पिकनिक  स्थलों  का  विकास

 ae  सरकारों  के  क्षेत्राधिकार में  ग्राएगा  |  त्र्त  कर्णाटक  सरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्य

 नहीं
 हुए  हैं  ।

 कनाडा  को  निर्यात

 1837.  श्री  डी०  डी० देसाई :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपी  करेंगें  कि  :

 क्या  वर्ष  1974  को  तुलसा  में बष॑  1975 में  कनाडा  को  हमारे  निर्यात  में  120  लाख

 डालर  की  कमी  हुई  है
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 (a)  a  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ate

 क्या  कनाडा  को  निर्यात  करने  वाले  भारतीय  व्यापारियों  को  विदेशों  में  श्रपनी  बिक्री

 बढ़ाने  के  लिये  सरकार  से  कोई  सहायता  मिल  रही  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  fazaata  प्रताप  fag)  जी

 (@)  यह  पटसन  माल  तथा  काज  गिरी  के  हमारे  निर्यातों  में  तीब्र  गिरावट  के  कारण

 थी  ।  पटसन  माल  के  निर्यातों  में  गिरावट  गृह  निर्माण  तथा  कालीन  विनिर्माण  उद्योग  में  मन्दी  के  फ़लस्वरूप

 कनाडा  में  इन  वस्तुओं  की  खपत  में  कुल  कमी  के  कारण  हुई  ।  काज  गिरी  के  हमारे  निर्यातों  में  गिरावट

 को  झांशिक  कारण  था  कनाडा  में  सभी  स्रोतों  से  गिरी  के  श्रायातों  में  कमी  श्रौर  अ्रांशिक  कारण  था

 तंजानिया  तथा  ब्राजील  &  प्रतियोगिता  ।

 निर्यात  संवर्धन  के  लिए  सरकार  ने  निर्यातकों  को  जो  विभिन्न  सुविधाएं
 दी  हैं  बे

 वनाडा

 को  निर्यात  करने  वालों  के  लिए  भी  rose  हैं

 महानगरों  में  नये  कताई  एकक

 ग  arfor श्री  डी०  डी०  देसाई देसाई  :  क्र्या  दि द  ज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कप्पा  करेंग  कि

 क्या  सरकार  ने  महानगरों  में  नये  कताई  एकक  लगाने  श्रथवा  पहले  से  लगे  एककों  का

 विस्तार  करने  की  ग्रनमति  न  देने  का  निर्णय  किया  3;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  अर

 क्या  50,000  से  कम  तकलों  वाले  छोटे  कताई  एककों  पर  इस  निर्णय  का  विपरीत

 पड़ेगा  ?

 ग् >
 50,000 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  fasqara  प्रताप  fag)  सरकार

 apa  की  क्षमता  तक  सुत  के  विनिर्माण  के  लिये  रुई  की  कताई  को  लाइसेंस  मुक्त  कर  दिया  यं  इन
 क  tor

 श््रतिबर्धों  के  अधीन है  कि  कोई  नया  एकक  25,000  तकुभ्नों  से  कम  नह  हाना  च  tiga श्रौर  यह  छूट

 बड़े  शहरों/महा  नगरों  में  स्थित  एककों  पर  लागू  नहीं  है  ।

 यह  छूट  प्राथमिक  क्षेत्रों  में  निवेश  को  प्रोत्साहित  करने  तथा  संस्थापित  क्षमताश्रों का

 सर्वोत्तम  उपयोग  सुनिश्चित  करने  के  लिए  दी  गई  है  ।

 इस  faery  का  50,000  से  वम  तकुझों  वाले  छोटे  कताई  एककों  पर  रभाव

 ज्लहीं  पड़ेगा
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 बोनस  वायर  देने  के  लिये  नियमों  का  उदार  बनाया  जाना

 1839.  श्री  डी०  डी०  देसाई  क्या  faa  मंत्रीਂ  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  सरकार  बोनस  शेयर  देने  के  लिये  नियमों  को  उदार  बनाया  है  ;

 थदि  तो  इसके  क्या  कारण  प्

 नये  विनियमों  की  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 faa  मंत्री  (sit  सी  ०  gaara)  (a)
 से

 नहीं  ।  सश्कार नेਂ  कम्पनियों

 के  द्वारा  बोनस  शेयर  जारी  किये  जाने  से  सम्बन्धित  कोई  कानूनी  fia  नहीं  बनाए  हैं  लेकिन  बोनस

 शेयर  जारी  करने  के  भ्रावेदन  की  जांच  करने  के  लिये  केवल  कुछ  प्रबन्ध  सम्बन्धी  निदेशक

 सिद्धान्त  निर्धारित  किये  हैं  ।  ये  निर्देशक  सिद्धान्त  ग्राम  जनता  की  जानकारी  के  लिए  प्रेस  विज्ञप्तियों

 की  वधि  में  बोनस के  रूप में  प्रकाशित  fet  जाते  1974 से  1976 त

 ATC  सम्बन्धी  निर्देशक  सिद्धान्तों  में  दो  बार  ढील  दी  गई  थी  ।  1975  में  सरकार  ने  बोनस

 शेघर  जारी  करने  से  सम्बन्धित  निदर्शक  सिद्धान्त  संख्या  18  ढील  देते  हुये  एक  प्रेस  विज्ञप्ति  जारी

 को  थी  ।  जिसमें  शर  बातों  के  साथ  साथ  ag  बताया  गया  है  कि  war  प्रारक्षित  निधि  में  से  बोनस

 जारी  करने  के  लिए  किसी  एक  समय  में  कुल  जितनी  रकम  किये  जाने  कीਂ  भ्रनुमति

 दी  वहँ  कम्पनी  की  कुल  चुकता  पंजी  से  afer  नहीं  होगी  ।  इस  निर्देशक  सिद्धान्त  में  ढील

 क  सम्बन्ध  में  उन  कम्पनियों  के  बारे  में  गण  दोषों  के  श्राधार  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  जो

 निम्नलिखित  प्रयोजनों  के  लिये  भारतीयों  से  पूजी  जटाना  चाहती  है
 :--

 (i)  विस्तार  या  विविधीकरण  की  स्वीकृति  प्राप्त  स्कीमों  के  वित्त  पोषण  के  लिये

 था

 (11)  जिनहें  वर्तमान  ब्यावसा थिक  कारबार  को  जारी  रखने  लिए  विदेशी  war  fafa

 1973  के  अन्तंगंत  विदेशी  शेयर  पूंजी  को  कम  करना  जरूरी  है  ।

 1975  में  एक  अरन्य  प्रेस  विज्ञप्ति  जारी  की  गई  जिसमें  निर्देशक  सिद्धान्त  संख्या

 13  शौर  14  में  ढील  देने  की  घोषणा  की  गई  थी  जिसके  पिंगामस्वरूप  बोनस  शय  रीਂ  करने

 की  रदो  घोषणा  के  बीच  का  40  महीने  से  घटावार  24  महीने  कर  दिया  गया  श्रौर
 कर

 बोनस  शेयर  जारी  नार  के  लिये  दो  श्रावेदन  पत्नों  के  बीच  का  अन्तर  36  महीने  से  घटाकर  12

 महीने  कर  दिया  गया  ।  ये  ढील  पंजी  बाजार  में  चस्ती  लाने  के  लिये  दी  गई  थी  ।

 कम्पनी  का  प्रारक्षित  निधि  में  1975  के  भ्रनूसार  जहाँ

 किसी  कम्पनी  द्वादश  किसी  वित्त  वर्ष  में  लाभांश  घोषित  feat  जाए  वहां  यह  किया

 जाना  चाहिये  कि  शेयरधाश्यों  को  कम  से  काम  उस  दर  से  वितरित  feat जाए  जो  उस  वित्त  वर्ष  से

 तत्काल  पहले  के  तीन  वर्षों  में
 घोषित  लाभांशों

 के
 अ्रौसतਂ  दर  के  बराबर  हो  ।  लेकिन  इस  नियम  में  23

 1976  को 4 वॉम्पनी  कार्य  विभाग  द्वारा  पह  संशोधन  कर  दिया  war  वि  लाभांश  की  दर

 बनाए  रखने  के  बजाए  उन  मामलों  में  जहां  उस  faa  वर्ष  में  बोनस  ह नन शे ७ जि  भी  ज जारी  किए  गए  हो
 जिसमें  लाभांश  घोषित  frat  गया  उस

 वित्त  वर्ष  से  acta  पहल  के  तीन  वर्षों  में  घोषित  लाभांश
 का  + «

 wi  प्रौर पत  नभ म  (atat) 4 के
 बराबर  की  cae  सुनिश्चित  की  जानी  चाहिए
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 कम्पनियों  में  ऋण-साम्य  पूंजी  wears

 1840.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  faa  मंवीਂ  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  कम्पनियों  में  ऋण  साम्य  पूंजी  झनुपात  को  बढ़ाने  के  लिये  उद्योग  का

 ae  स्वीकार  नहीं  करेगी  ;  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं
 ?

 भ Ta  er
 वित्त  संत्री

 सी०  :  ग्रौर  4S  कार  पर  विचार  कर

 है
 ।

 रुई  व्यापार

 1841.  श्री  सरोज  मुकर्जी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  ve  बताने  को  कृपा  करेंगे  क  रुई  का

 यात  मूल्य  1500  रुपये  प्रति  को  देखते  जो  निर्वात  मूल्य  से  ahaa  है  उनके

 मंत्रालय  का  रुई  के  श्रायात  निर्यात  व्यापार  में  श्रन्तर  को  के  लिये  क्या  उपाय  करने का

 विचार  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  faa):  समय  साकार  aver  रुई

 के  निर्यात  के  लिये  कोई  श्रनूमति  नहीं  दी  जा रही  है  ।

 हरियाणा  तथा  दिल्ली  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मण्डल  रा

 जारी  कौ  गई  निदेशिका

 1842.  श्री  सुबोध  हसद  क्या  राजस्व  अर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  परेंगे

 कि  क्या  उन्होंने  कनाट  नई  दिल्ली  स्थित  पं  दिल्लो  वाणिज्य  तथा  उद्योग

 मंडल  द्वारा  जारी  की  गई  निदेशिका  को  देखा  है  जिसमें  श् पनी  सदस्य  कस्पनियों  को  शन्तिम  कर
 के
 aq  a  प

 ्
 निर्धारण  सेब  या  प्रत्यक्ष  करों  का  झपवचन  परते  के  सार्गोपायों  बारे  में  हिंदायतें  दी

 गई  हैं  ।

 राजस्व  और  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी ) कि  :  जी  नहीं  ।

 रोकी  गई  सजूरी  की  पहुली  की  वापसी

 1843.  श्री  रानेन  सेन

 श्री  सी०  के ०  क्या  fea  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गैर-सरकारी  तथा  सरकारी  क्षेत्र
 के

 उद्योगों  ने  1976  में
 कमंचा  रियों  को

 अनिवार्य  जमा  धनराशि  की  पहली  किश्त  वापस  कर  दी  है  ;

 कितने  प्रतिष्ठानों  ने  जमा  धनराशि  को  वापस  नहीं  किया  है  ;  श्रौर

 शब  तक  कल  कि  धनराशि  वापिस  की  गई  है  ?
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 वित्त  मंत्री  सी०  सुब्रह्मण्यम )  श्र  गैर-सरकारी  are  सरकारों  क्षेत्र

 के  उद्योगों  के  कमंचा  रियों  की  श्रतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  की  जभा  रकमों  की  पहली  किस्त  की

 जो  6  1976  को  देय हो  गई  शरू क कर  दी  गई  है  ।  चूंकि  इस  समय  रकमों  का  भुगतान

 किया  जा  रहा  इसलिये  भगतान  न  करने  का  इस  समय  सवाल  पदा  नहीं  होता  ।  प्रादेशिक

 भविष्य  निधि  श्रायक्तों  कमंचारियों  को  दय  रकम  की  वापिसी  क  काम  को  तेज  करने  के

 aren  द  दिए  गए  हैं  ait  कर्म  चारियों  को  भूगतान  के  वास्तविक  महीने  से  पहल  के  महीने  के  get

 तक  ब्याज  भी  दिया  जाएगा  ।

 13  1976  प्रादेशिक  भविष्य  निधि  के  माध्यम  से  उपयुक्त

 कर्मचारियों  को  16.  67  करोड़  रुपये  की  की  वापती  जा  चूकी  है  ।

 नियन्त्रित  कपड़े  का  उत्पादन

 1844.  श्री  रानेन  सेन  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बत  को  क्व्पा  बारेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों  ने  नियंत्रित  कपड़े  का  उत्पादन  बन्द  कर

 दिया  है  ;  झौर

 (a)  यदि  उसके  क्या  -  कारण  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  fasaaqrt  प्रताप  faz)
 की  त्या

 (a)  कंट्रील
 के  कपड़े  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  वित्तीय  रूप  से  कमजोर  मिलों  को  eve  देन ेके  fart  सर र

 द्वारा  किये  गये  फैसले  के  श्रतुसार  वस्त्र  आयकत  ने  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगन  की  मिलों  जो  कि  सभी

 क्त्तीयं  दृष्टि  से  कमजोर  मिलों  की  कसौटी  को  पुरा  करती  1  1976  से  एक  की

 mate के  लिये  कंट्रोल  का  कपड़ा  बनाने  की  बाध्यता  से  छुट  दे  दी  हैं  ।

 सार्वजनिक  क्षेत्र  की  परियोजनाओं  के  पुरा  होने  में  विलम्ब

 1845.  श्री  झर्जन  सेठी  क्या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  की  कर्पा  करेंगे  कि

 सावंजनिक  क्षेत्र  की  उन  जनाश्रों  के  नाम  क्याहैं  जिनका  निर्माण  कार्य  निर्धारित

 समय  से  पीछे  है  are  प्रत्येक  परियोजना  निर्धारित  समय  से  कितनी  पीछे  है
 ?

 इस  बिलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;  ate

 इन  परियोजनाओं  को  शीघ्र  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठांये  गये  ्रौर  उनके

 पुरा  होने  में  बिलम्ब  के  कारण  कितना  अ्रतुमानित  अतिशिकत  व्यय  होने  को  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  सरकारी  क्षेत्र वे के  उद्यमों

 से  हाल  ही  में
 एकत  की  गई  सूचना  भ्रनुबन्ध  में  दी  गई  है  में  रखा  गया  /  देखिए  संख्या

 एल०  ao  11265/76]

 के  पूरा  होने  में  विलम्ब  के  मुख्य  कारण  निम्नलिखित  >
 ष

 ft  q  ा rh  ray  fo  चॉप  कि  =  Oh  ogee 1  |  हिच  लनिर्माण  कार्यों  की
 विस्तृत  परि क  द  ह  पोट  wa  इंजी  Isi4  fer  frat  बनने

 में  afer  समय  लगना  |
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 a

 परियोजनाओं  के  प्रस्तावों  में  परिवतन  के  कारण  उनके  डिजाइनों  में  संशोधन

 तथा  विदेशी  सहयोगियों
 से

 तकनीकी  स्वींक्रति  लेने  में  बिलम्ब  हो  जाना

 भूमि  श्रधिग्रहण  में  बिलम्ब

 सीमेंट  जैसी  श्राघारभूत  सामग्री  की  कमी  ।

 बिजली  की  कमी  ।

 विदेशी  मुद्रा  की  कमी  ।

 कुछ  मामलों  में  वित्तीय  संसाधनों  की  कमी  ।

 8  स्वदेशी  व  विदेशी  संपंत्रों  की  प्राप्ति  में  बिलम्ब

 9  भूवैज्ञानिक  एवं  खनन  की  प्रतिकलਂ  परिस्थितियां  ।

 10  मांग  की  कमी  |

 11  भारी  उद्योगों  के  लिये  बहुत  बड़े  प्राकार  के  उपस्करों  के  परिवहन  में  कठिनाइयाँ

 परियोजनाओं  को  शीघ्र  कार्यान्वित  करने  के  लिये  सरकार  ने  बहुत  से  कदम  उठाये

 उनमें से  कुछ  इस  प्रकार हैं  —

 1.  सरकारी  उद्यमों  को  इस्पात  व  सीमेंट  के  wat  में  प्राथमिकता  दिया  जाना  ।

 2,  बिजली  की  कमी  व  बिजली  खराब  हो  जाने  से  उत्पन्न  गतिरोध द्र
 करने  के  लिये

 उच्च  स्तरीय  ग्रंघिकारियों  द्वारा  ध्यान  दिया  जाना  ।

 स्वदेशी  सप्लायरों  से  उपस्करों  एवं  सामग्री  की  सप्लाई  |  जल्द  मंगाने के  लिये

 जोरदार  प्रयत्न  करना  |

 ठेकेदारों  के  विफल  हो  जाने  पर  बहुत  at  मदों  का  विभागीय  उत्पादन  शुरू  करानी  |

 कुछ  yea  विदेशी  मदों  का  शीघ्र  ग्रायात  करने  तथा  fatal  मुद्रा

 a  साधन  जुटाने  के  लिये  कदम  उठाये  गये  हैं  ;

 wag  में  दी  गई  परियोजनाओं  के  देर  से  पूरा  होने  के  कारण  लगभग  86*  00  करोड़  रुपये

 का  श्रतिरिक्त  व्यय  होने  का  अनुमान  हैँ  ।

 © qq wat  द्वारा  किये  जाने  वालें  व्यय  के  बारे  में  सर्वेक्षण

 1846.  श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल  :  क्या  ger  शर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कपा  करेंगे  कि

 t  विचार  पर्यटकों  हारा  किये  जाने  वाले  व्यथ  के  बारे  में  एक  नथा क्या  सरका

 सर्वेक्षण  कराने  का  है  ;  श्रौर

 यदि  at,  तो  इसके  कया  कारण  हैं
 ?
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 27  1976  लिखित  उत्तर

 1

 q
 पयटन  शर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  tag)  (  1  पयटन

 विभाग  दाय  पहुंले  ही  ऐसा  एक  सर्वेक्षण  क्र  दिया  हैं  ।

 1972  से  1973  की  एक क  वर्ष की  wate पिछला  car  सर्वेक्षण

 के  दौरान  किया  गया  था  ।  कीमतों  के  weatira  बढ़  ईधन
 aiyiz  वं  उसके  पशिण|मस्वरूप

 भ्रन्तर्राष्ट्रीय  विमान  किरायों  में  हुई  वृद्धि  के  पिछले  सर्वेक्षण  के  दौरान  लगाये  गए  ग्रौसत

 व्यय  का  अनुमान  अन  पुराना पड़  गया  था  ।  झप  विदेशियों  द्वारा  के  जाने  वाले  व्यय  के  बारे  में

 नये  सिरे  से  ९वंक्षण  करना  जरूरी  गया  ताकि  प्यंटन  से
 होने

 वाली  विदेशी  मुद्रा  की  श्राय  का

 afes  सही  श्रन्नुनान  लगाया  जा  सके  तथा  इसऐ  साथ  ही  साथ  भ पयंटनਂ
 प्राधा  भूत  उपादानों  एवं

 उसके  sees  के  “2  प्रणाली  atx  प्राथमिकताओं  पर  लगाये  जाने  वाले  धन  का

 निर्घारण  किया  जा  सके

 Realisation  of  Central  Excise  duty  in  Bihar

 1847.  Shri  G.  P.  Yadav:  Will  the  Minister  of  Revenue  and  Banking  be  pleased  to  state:

 (a)  the  amount  received  from  Bihar  as  union  excise  duties  in  1975-76;

 (b)  whether  the  total  income
 therefrom  increased

 i in  1975-76  as
 compar  ed  to

 that  of  1974
 753  and

 (८)  if  so,  the  salient  features  thereof?

 Pranab  Kumar  Mukherjee) :
 The  Minister  of  State  in  Charge  of  Department  of  Revenue  &  Banki  ng  (Shri

 (a)  Rs.  221  crores.

 (b)  Yes,  511.0  The increase  was  to  the  extent  of  Rs.  25  ,37  crores,

 (c)  The  increase  in  revenue  was  mainly in  respect  of  unmanufactured  tobacco,  Cigarettes,
 cement,  iron  and  steel  products  and  motor  vehicles.  New  excise  levies

 imposed  for  the  first
 time  in  the  1975-76  hand  made  biris,  chewing  tabacco  and  ther  not

 els:w'ere  specified’  (Tariff  Itz:m  68)  also  अअ ६. फा (पप्ाणिपाट  dt»  the  increase  in

 हुन्सपन  के  निर्यात  पर  नकद  राज  सहायता

 1848  इन्द्रजीत  गत  :  कया  नंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 ने  इण्डियन  जूट  मिल्स  एसोसिएशन  तथा  कलकत्ता जूट  fare  शिपसं

 एसोसिएशन  से  हैसियन के  निर्यात  पर  10  प्रतिशत  नकद  राज  सहायता देने  के  उद्देश्य  से  नौवहन

 बिल  प्रस्तुत  करने  हेतु  किसी  फारमूले |  सुझाव  देने  को  कहा  है
 ;

 श्र

 यदि
 तो  तत्सम्बन्धी

 तथ्य  क्या  हैं
 ?

 Aaa wa में  atta  विश्वनाथ  प्रदाप  :  (*)
 तथा  (a)  इंडियन

 जूट  मिल्स  एसोसिएशन  ने  श्रपनी  कुछ  विद्यमान  कठिनाइयों  के  बारे  में में  सरकार  को  एक  अ्रभ्यावेदन

 भेजा  था  |  इन  पर  पटसन  चन्  इंडियन  जूट  मिल्स  एसोसिएशन  तथा  कलकत्ता  जूट  फ  ब्रिक्स  सिपसं

 एसोसिएशन
 से  ¢  करके  विचार  कर  रहा  है  ।
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 Written  Aupiist  27;

 Coliferehce  of  Fiaticé  of  States  isi  the  7०2

 1849.  Shri  Ramavatar  Shastri:  11.0  the  Ministét  of  Findhée  be  pleascd  to  state

 (a)  whether  a  conference: of  the  inance  Ministers  of  the  States  in  the  Eastern  Zone
 éldin  Patna  during  the  first  week  of  August,  1976;

 (b)  if  so,  the  objects  thereof;

 ति  whether  a  proposal  has  been  submitted  to  him  to  improve.the  economic  cor.dition  of
 the  States  in  the  Eastern  zone  ;  afi

 (d)  if  so,  the  reaction  of  Central  Government  thereto  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  try  of ्  nce  (Shrimati  Sushila.  Rohatgi).:
 (a)  to  (6),  A  Corference  of  Finan  nisters  of डि  tates  in  the  Eastern  region  was  held  at
 Patna  on  6th  August,  1976  to  review  the  NationalSavings  activitics  and  corsider  suggestions
 for  strengthening  the  National  Savings  Movemert  in  the  different  States  in  the  Eastern
 region  during  the  curent  ycar.  Deputy  Finance  Mitister  participated  in  the  Conferer  ce.
 No  proposal  was  submitted  at  this  Conference  for  the  econc  mic  cor.diticn  cf  the
 States  in  the  Eastern  regiofi.

 हावड़ा  में  नेदानल  कम्पनी  के  जूट  मिल  के  प्रबन्ध  का  श्रधिग्रहण

 1850.  श्री  gata  त  गर्त  wat  वा्िर्थ  मंत्र  ate  sate
 की

 करेंगें

 (#)  सरकार
 ने  हावड़ा में  नेशनल

 कम्पनी
 के  जूट

 मिल
 के  प्रबन्ध  का  श्रेचिग्रहेण

 किन  परिस्थितियों  के
 कारण  किया

 ;

 (@)  क्या  निदेशक  बोर्ड
 के  नव  नियुक्त  Tera  सदस्यों  की  जूट  far

 चलाने  का
 कोई  झपूभव  श्रौर

 क्या  कुछ  समय  बाद  कम्पनी  at  भूतपूर्व  प्रबन्धकों
 को

 सौंप  देने  का  प्रस्ताव

 वाणिज्य  मंत्रालय  मैं  SRR  विश्वनाथ  प्रताप
 :  नेंशनल

 कलकत्ता  का  प्रबन्ध  सरकार  ने  प्रपने  हाथ  में  ले  लिया  क्योंकि  सरकार  का  यह  समाधान  हो  गया

 था  कि  कम्पनी  के  प्र भारी  ब्यक्तियों  ने  धन  इंधर-उधर  करके  ऐसी  स्थिति  पदा  कर  दी  थी  जिससे

 कम्पनी  के  उत्पादन  पर  श्रसर  पड़ने  की  सम्भावना  थी  are  इस  प्रकार  स्थिति  को  रोकना  श्रावश्यक

 (@)  नये  निरुक्त किए  गए  प्रबन्धक  वर्गों
 कों

 पटसन
 मिल  चलाने  में  कीफी  दक्षता  हासिल

 जी
 नहीं

 | q

 जनता  विमानों  का  संचालन

 1851.  श्री  Fa’ a  ति  fara  :  क्यो  ada  श्र  मंत्री  यहँ  बताने  की  कृपा
 करेंगे किं  :

 कया  सरकार  ने  छोटे  नगरों  के  लिये  जनता  विमान  चलाने  की  कोई  योजना  बनाई
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 (@)  येदिं  तो  तत्सम्बन्धी  मुय  बातें  कया  हैं  ;

 में  जनता  विंमान कब  तक॑  चालू  हो  जायेंगे  car  किन-किन छोटे
 झौर  बड़े  नगरों  के  लिये  उपलब्ध  श्रीर

 (@)  क्या  तकनींकी  जानकारी  ate  डिजाइन शत  प्रतिशत  स्वदेशी  होंगे
 ?

 पर्रेटन  श्रौर  नागर  विशानन  मंत्री  (sit  राज  बहादुर  )  :  से  छोटे  नगरों  के  बीच

 विमान  सैवाएं  चलाने  की  श्रभ्नी  कोई  विशिष्ट  योजना  नहीं  है  ।
 कुछ  समय  पहले  रक्षा  मंत्रालय

 ने  एक  TATA Te दल  गठित  किया  जिसमें  airet & are के  साथ  साथ
 इंडियन  एयरलाइन्स  श्रौर

 नागर

 विमानन  विभाग  के  प्रतिनिधि  भी  सम्मिलित  हैं  यह  दल  इस  बात  की  जांच  करेगा  कि  क्या  छोटे

 यात्नी  विमीनीं  की  कोई  श्रांतरिक  मांग  है  ate  क्या  एक  ऐसे  विमान  का  देश  में  ही  डिजाइन  तैयार
 करक  विकसित सम्भव  है

 ?  भ्रध्ययेन दल  ने  teh  विचारों  को  श्रन्तिम  रूप  नहीं  दिया है  ।

 दिल्ली  एडवोकेट  के  चेम्बर  पर  छापा

 1852.  श्री  fafa  मिश्र  क्या  राजस्व  श्रौर  मंत्रो  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 किं

 क्या  इस  at  जुलाई  मास  में  दिल्ली  के
 ए  क  ए  डवो  केट  के  चेम्बर  पर  छापा  मारा

 गया  थी  ;

 यदि  तो  एडवोकेट  के  चेम्बर से  qed  की  गंई  समग्री  संम्बन्धी  तथ्य

 बया  हैं  ;  श्रौर

 छिंपाई  गई  Srteat ar
 का

 पता  लैगानें
 में  उस  सामग्री से  सरकार  कों  कितना  aa

 gar  है  तथा  उस  एडवोकेट से  सरकार  कों  किंतना  कंर  वसूल  होनें  की  भ्रांशा  है  ?

 राजस्व  श्रीर
 बे

 किंग  विभाग  कें
 प्र

 att  ieee  मेंत्री  (ait  wo  कुमार  Hawt) :
 :

 से

 एक  एडवोकेट  के  चेम्बर की  तलाशी ली  गई  जो  उसके  किसी  मुवक्किल  के  मामले  में

 की  गई  तलाशी  तथा  श्रभिग्रहण  की  कार्यवाही  के  सिलसिले  में  ली  गई  थी  ।  मुवक्किल  कीਂ  कुछ
 बन लेखा-बंहिंयें  पकड़ी  गई  थीं  ।  मवविकेल॑  के  में  जांच-पड़ताल  समाप्त  हीने  q  ही  ised

 लाभ  का  पता  चलेगा  ।  कानूने  कैं  प्रेन्तर्गर्त  rirrdfina  araatet  श्रारम्भ

 की  जांएगी

 श्रवर्द्ध  महूगाई  भत  की  जमा  रखने  के  सरकार  के  TATE os  के  प्रति

 कम  वारियों  को  प्रतिक्रिया

 1853.
 श्री  एस०  ए०  मुरुगनन्तम  क्या  ध हैं|  यह  बतान  को  कृपा  करेंगे  कि

 et
 सरंकीर  नें  हॉल  ही  म  भगतान  कीं

 गई
 wares  मेंहेंगाई  भत्त  की  पूरी  किस्त

 अथवा  कुछ  भाग
 के

 स्वेच्छिक  रूप
 से

 फिर  से  जमा  करने  के  लिंयें  कमेंचारियों  से  श्रनुरोध
 किया है  ;  धौर

 यदि  तो  इस  पर
 कर्म  tifat  की  क्यों  प्रतिक्रिया  दही

 है  उ
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 ate apse

 वित्त  मंत्री  स०  (  1976  को  जारी  किए  गए  पर्स

 नोट  द्वारा  सरकार  द्वारा  यह  घोषणा  aay  थी  कि  हर  ata  श्रतिरिक्त  महंगाई  भत्ते

 की
 पहली  किस्त  की  पूरी  रकम  जो  उसे  श्रब  aq at हो

 गई
 श्रथवा  उसका  कुछ  हिस्सा  श्रपनी

 इच्छा  से  पहली  1981 तक  जमा  खाते  में  जमा  wa  सकता  घोषणा में  यह  भी

 कहा  गया  था
 कि

 ऐसा  करने  पर  उसे  इंस  प्रकार  उसकी  मर्जी  से  रखी  गई  सारी  रकम  भ्र्थात् स  ब्याज

 सहितਂ  श्रतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  की  पहली  किस्त  की  जमा  रकम  पर  काफो  श्राकर्षक  दर  से  ब्याज  मिलेगा

 जो  भ्रधिकतम बैक  जमा  दर  से  ढ़ाई  प्रतिशत  श्रधिक  (sata इस
 समय  साढे

 बाहर
 है  ।

 कर्मचारियों को  ये  सुविधाय  इसलिये  दी
 जा  रही  हैं  कि  ताकि  वे  जमा  खाते  में  श्रबनी  रकमों  को  पड़ी

 रहने  दें  ।

 चूंकि  इन  सुविधाओं  की  घोषणा  सरकार  ने  7  1976
 को  ही  की

 इसलिये  इस  विषय  में  ada ate  श्रमिकों  कीਂ  प्रतिक्रिया  जानना  समय-पूर्व  होगा  |

 बे  हों
 की

 सें  टूल  जोन  के  लिये  क्षेत्रीय  सलाहकार
 स्मिति

 की  aon

 1854.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  राजस्व  site  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  राष्ट्रीयकृत  बकों की सेन्ट्रल की  सेन्ट्रल  जोन  के  लिये  क्षेत्रीय  सलाहकार  समिति
 को

 1976  में  भोपाल  में  एक  बठक  हुई  थी  ;

 यदि  तो  क्या  बैठक  में  20  सुतरी  श्राधिक  कार्यक्रम
 के

 © WITT  मकानों  के  लिये

 दी  गई  भूमि  के  लिये  भूमिहीन  श्रमिकों  तथा  sep  मजूरी  से  मुक्त  हुये  मजदूरों  को  ऋणों

 की  के  बारे  में  भी  विचार  विमश  gar  ;  और

 यदि  तो  बठक  में  किये  गये  निर्णय  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 राजस्व  श्योर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  :

 से  ,  मध्य  प्रदेश  एवं  उत्तर-प्रदेश  राज्यों  को  मिलाकर  गए  मध्य-क्षेत्र  राष्ट्रीयकृत

 बकों  की  क्षेत्रीय  परामशंदात्री  समिति  र्क ी  बैठक  19  1976 को  भोपाल में  हुई  थी
 |  बैठक

 में  जिन  विषयों  पर  चर्चा हु  ई  उनमें  बन्धश्रा  मजदूरी  श्रौर  ग्रामीण  क्जंदारी  की  के  विशिष्ट

 संदर्भ में  20  सुत्ली  कार्यक्रम
 भी  एक  विषय

 था  ।  इस  बैठक  में  किये  गये  मुख्य  fara

 लिखित

 (1)  बैंकों  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  उन  सभी  बैंकरहित  सामुदायिक  विकास

 खंडों  श्रौर/श्रथवा  बैकरहितਂ  खंड  मुख्यालयों  में  शाखायें  खोलें  जहां

 कि  श्रावश्यक  मूलभूत  सुविधाय  विद्यमान  हैं  ate
 जहां  विकास

 को  सम्भावना

 निहित  हैं  ।

 (2)  मध्य  क्षेत्र  लीड  बैंक  श्रपने
 लीड  जिलों  के

 लिये  जिला
 ऋण

 योजनाएं  तैयार

 करने  के  जिये  शीघ्र  कार्यवाही  करें  ।
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 (3)  एक-जैसे  क्षेत्रों  tate  एक-ज
 से

 प्रयोजनों
 के

 विभिन्न  बैकों  द्वारा  ली  जाने

 वाली  ब्याज  दरों में  लाने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  की

 श्रावश्यकता  1]

 (4)  हजार  रुपये  या  इससे  कम  की  वाले  श्रग्रिमों  के  लिये  प्राप्त

 पत्नों  का  निपटान  तीन  या  चार  सप्ताह  की  अवधि  के  श्रन्दर  प्रन्दर  कर

 fea  जाना  चाहिये  बक  श्रपनें  शाखा-प्रवन्धकों  को  अनुदेश  जारी

 करेंगे  ।

 ad  1976-77  के  दौरान  व्यापार  घाटा

 1855.  श्रो.रव  Tea  लाल  भाटिया  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तल  सकट  प्रारम्भ  हाने  क॑  समय से  चल  रहा  देश  का  भ्रत्यांधक  व्यापार  घाटा

 बप  1976-77  में  यकायक  में  बदले  जाएगा  र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  fara  प्रताप  fag):  तथा  यह

 स  है  कि  चालू  वित्तीय  वर्ष  की  पहली  तिमाही  में  देश  के  विदेश  ब्यापार  में  88  करोड़  रुपये  का

 अधिशेष  रहा  है  जबकि  पिछले  वर्ष  की  उसी  अवधि  में  311  करोड़  रुपये  का  घाटा  रहा था  ।  फिर

 भी  इस  श्रवस्था  में  चालू  वर्ष
 की

 श्रत्तिम  स्थिति  के  बारे  में  कोई  निश्चित  बात  कहना  कठिन  है  ।

 पिछडे  जिलों  में  कार्य कम  श्रायोजन  में  वाणिज्यिक  बको  हारा  भाग  लिया  जाना

 1856.  श्री  बस्त  साठे
 :

 क्या  राजत्व  MI  बेकिंग  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  काये-क्रम  में  शौर  देश  के  चुने  हुये  पिछड़े  जिलों  में  क्षेत्र
 विस्तार  कार्यक्रम  के  लिये  धन  जुटाने  वाणिज्यिक  ह... बकों  को  सम्मिलित  करने  के  लिये  कोई  ठोष

 कार्यक्रम  बनाया  है  ;

 )  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें क्या  हैं  ?

 राजस्व  श्रौर  बे?कग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  :  श्रौर

 (a).  क्षेत्रीय  लोड  बैक  योजना  का  एक  अग  है  जिसमें  सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बैक

 ait  तीन  अन्य  बैक  भाग  ले
 रहे

 इन
 कार्यक्रमों  में  एक  जिला  ब्यापक  होता

 हाल  ह  कुछ  राज्यों नें  कमाण्ड  क्षेत्र  विकास  परियोजना  श्रौर  मध्य

 प्रदेश  राजस्थान  नहर  कमा  क्षेत्र  विकास  और  नागार्जुनसागर  सिचाई  परियोजना

 (sist  जैसी  बड़ी  समुचित  विकास  परियोजनायें  प्रारम्भ  की  हैं  ।  उत्त, र  प्रदेश  र  बिहार
 सरकारों  की  भी  ऐसी  कई  योजनायें हैं

 ।  इनमें  से  प्रत्येक  परियोजना  से  कई  पिछ डे  जिले  लाभाविन्त
 होंगे  इन  परियोजनात्ं  पुननिर्माण  atc  विकास  निगम  श्रौर

 मिलकर  अक  भाग  ले  रह  हैं  ।
 अन्य  सस्थाग्रों  के  साथ
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 कपड़ा  सिलों  का  सरकारी  करण

 1857.  थो  उप ०  उन०  बी  नया  वाशिस्य  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा

 करेंगे  कि

 देश
 में

 बन्द  पड़ी  कपड़ा
 मिलों  को

 श्रपने  हाथ  में  लेने  के  लिये  झाग  क्या  कदम  उठायें

 गये  हैं

 क्या  सरकार  नें  भ्रप्रैल  से  31.0  1976  TH  की  में  कपड़ा  मिल  को

 हाथ  में  लिया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (aft  विश्वनाथ  प्रताप  fee)
 :

 तथा  सरकार

 बन्द  पड़ी  site  कपड़ा  मिलों  को  श्रपने  हाथ  में  लेने  के  पक्ष  में  नहीं  है  परन्तु  वह  यह  चाहती

 है  कि  बन्द  मिलों  को  फिर  से  खोलने
 को

 सुनिश्चित  करने  के  लिये  सभी  सम्बद्ध  प्रयत्न
 करें

 दो
 विशिष्ट  मामलों  में  बन्द  मिलों  को  फ़िर  से  ख़  के  fey  सभी  उपायों को

 श्राजमाने

 के  बाद  सरकार  को  1976 में  ढो  बन्द  मिलों  mat  fia लेने  का  विनिश्चय  करना

 I

 tat  हड़ताल  के  बौरान  निलम्बित  किये  गये  लेखा  परीक्षा
 को

 सिवा  में  वापस  लेना

 1858.  श्री
 एस

 ०
 एम

 ०  बनर्जी  :  क्या  fay  मंत्री  ग्रह  ब्रता  ने  की  झपा  करेंगे
 कि

 क्या  रेलवे  हड़ताल  के  दौरान  जिन  लेखा-परीक्षा  कर्मचा  रियों
 की  सेवाएं  समाप्त  की  गई

 थीं  Fareg | निलम्बित किया  गया  उन्हें  काम  पर  वापस  ले  लिया  गया
 घौर

 यदि  तो  इस  श्रसाधारण  विलम्ब के  क्या  कारण  हैं  ?

 >  1974  की  हड़ताल  के
 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  रोहतगी

 दौरान  कुलਂ  96  लेखा  परीक्षा  कर्मचारियों  की  सेवाएं  की  गयी  थी  तथा  170  लेखा  परीक्षा

 चारियों  को  निलम्बित  किया  गया  था  जिनकी सेवाएं  समाप्त  की  थीं  उनमे ंसे  36  कर्मचारियों  को  तथा

 जिनको  निलम्बित  किया  गया  था  उनमें  से  154  कर्मचा  रियों  को  वापस  ले  लिया  गया  है  ।

 बाकी  व्यक्तियों  को  वापस
 न

 लेने  के
 कारण

 निम्नलिखित  हैं

 (1)  वे  कंमेंचारो  जिनकी  सेवाएं  समाप्त की

 (i)  40
 व्यक्ति  न्यायालयों में  चले  गये  ।  39  के  मामले  न्यायाधीन हैं

 ।
 एक

 मामले
 में

 न्यायालय
 ते  प्रार्थी  के  विरुद्ध  निर्णय  दिया था

 (1)
 17  व्यक्तियों  अपनी  सेवाएं  समाप्त  कर  दिये  जाने  के

 पुनर्रीक्षण
 प्राधिकरण  को  श्रभ्यावेदन  दियां  था  att  इन  sraraeat  को  पुनरीक्षण

 करण  द्वारा  नामंजूर  कर  दिया  गया  क्योंकि  इन  सभी
 ब्यक्तियाँ  ने  हड़ताल  में

 सक्रिय रूप  से  भाग  लिया  था  ।
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 5  1898  (ar)  लिखित  ऊततर

 (iii)  5  व्यक्तियो  ने  सेवा-समाप्ति  के  आ  देशों  के  विरुद्ध  अभ्यावेदन  तहीं  दिया  ।

 (iv)  4
 व्यक्ति  {&-s  में  ही  न व्याय  में  जले  गुमे  तथा  उन्होंने स्थगन  श्ादेश  प्राप्त

 कर  लिया  तथा
 इस

 प्रकार  उन्हें  बहाल
 कर

 दिया  गया  परन्तु  बाद
 में

 उन्होंने
 न्यायालय  से  मामलों  को  area  ले  लिया  श्र  नौकरी  छोड  दी ।

 (2)  वे  क़मरी  जिनको  | faieae far aa : क्रिया  मया  :

 (1)
 12

 व्यक्तियों  के  खिलाफ़  भारत  सुरक्षा  नियम  के  mata  श्रारोप  लगाये
 गये

 हैं

 (ii)  4  सतियों के  खिल़ाफ़  विभागीय  कापूंवाही  की  जा  रही है  तथा

 विक्  कायंताही  उरी  है  ।

 फोस  उत्पादकों  mt  उत्पादन-दाल्क  में  Fa

 1859.  श्री  रजि

 al  एस  ०  डी  ०
 सोम  सुन्दरम

 बया  राजस्व  aT  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  ४पा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  फ़ोम  उत्पादकों  को  उत्पादन  शुल्क  में  यत  दी हैं

 (@)  यदि
 तो  इन  रियायतों  के  लिये  कितने  उद्योगों  ने  asa  प्राप्त की  है

 क्या  प्राकृतिक  रबड़
 फ़ोम  ale  पोल्पोरेथीन  फ़ोम  उद्योगों में  कोई  भ्रन्तर  रखा  गया  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण है
 ?

 राजस्व  और  किंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रगब  कुमार  मुखर्जी )  :
 अधिक

 उत्पादन  पर  उत्पादन-शुल्क  से  छूट  देने  की  योजना  को  fort  मदों  पर  लागू  कर  दिया  गया  है  उनमें

 पोल्योरेथी न  फ़ोस  भी  शामिल  है  ।

 15  1976  तक  की  स्थिति  के  भ्रनसार  पोल्योरेथीन  फ़ोम  का  निर्माण  करने

 वाले  किसी  भी  श्रौद्योगिक  एकक  को  उत्पादन  शुल्क  से  रियायत  मंजूर  नहीं  की  गई  थी  ।

 atc  इस  योजना  पर  जब  विचार  हो  रहा  था  उस  समय  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क

 टैरिफ़  सुची  के  अन्तर्गत  राने  वाली  सभी  वस्तुओं  को  ध्यान  में  रखा  गया  था  श्रौर  इस  योजना  को  नीति

 तथा  प्रुशासत्तिक  स्वरूप  की
 विभिन्न बातो  के  आधार  प्र  चुनी  हुई  सर्द  पर  ही  लागू  किया  गया  ।  इसलिए

 किसी
 प्रकार  के  भेद-भाव  के  बरते  जाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  है

 |

 सावधिक  जमा  राशि  पर  ब्याज  की  दरों  में  विषमता

 1860.  श्री  बसन्त  साठ  :  क्या  राजस्व  शर  बेकिंग  मन्त्री  ae  बताने  की  छपा  करेंगे  कि

 क्या  पांच  वर्षों  र  इससे  अधिक  समय  के  लिये  सार्वाधिक  जमा  राशि  पर  राष्ट्रीयकृत

 बाशिज़्यिके बैंकों  द्वारा  दी  जाने  वाली  ब्या  ज  की  दरों  में  meatira  विषमता
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 Written.  Answers  Bhadra  5,  1898  (Saka)

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 (7)  क्या  सरकार  का  विचार  सार्वेध्रिक  जमा  राशि  पर  ब्याज  की  दरों  को  युक्तिसंगत  बनाने

 राजस्व  प्रौर  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  :  जी

 नहीं  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  सहित  सभो अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंक  जमाओं  पर  रिजंव  बैंक  द्वारा  समय

 समय  पर  निर्धारित  को  गई  दरों पर  ब्याज  देते  हैं  ।  जमाएं  इकट्ठो  '  करने  के  हित

 वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  निश्चित  विशेष  सुविधा  वाली  जमा  योजनाएं  बनाये  जाने  पर  fort  बैंक  तब  तक

 श्रापत्ति  नहीं  करता  जब  तक  योजनाओं  के  श्रन्तगंत  बैकों  द्वारा  दिया  गया  यदि  कोई  उपाय

 हों  वो  उन्हें  उपयुक्त  स्तरों  पर  गणना  के  स्वीठ़त  दरो  से  श्रधिक  नहीं  होता

 wie  :  प्रशन  नहीं  उठता  |

 Reserved  Quota  for  Scheduled  Castes  Candidates  in  Government  Hotels
 in  Delhi,

 1861.  Shri  Hari  Singh  :
 pleased  to  state

 Will  the  Ministet  of
 17.0

 and  ‘Civil  Aviation  be

 (a)  whether  any  special  efforts  have  been  made  by  Goverr  ment  to  fill  up  the  reserved
 quota  for  Scnedloed.
 Government;  and

 Caste  candidates  in
 the  Gazetted  posts in

 the  hotels  run  in  Delhi  by

 (9)  ifso,  the  broad  outlines  there  of  and  the  number  of  Scheduled  Caste  car-didates  select-
 ed  during  the  last  one  year

 asa
 result  thereof  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  ‘Aviation  (Shri  Raj  Bahadur):  (a)  ard  (b).
 Public  Sector  hotels  in  Delhi  ard  elsewhere  are  run  by  the  India  turism  Development  Cor-
 poration,  an  undectaking  under  the  administrative  cor-trol  of  the  Ministry  of  Tourism  ard
 Civil  Aviation.  Thcre  areno  gazetted  posts  as  such  in  the  Cerporation  However,  so  far  as

 equivalent  posts  in  this  Undertaking  are  concerned,  !  pecial  efforts  are  beirg  made  to  recruit
 Ciste/Schedule  Tribe  candidates  according  to  the  quota  reserved  for  them.  The

 effor-s  mide  include  special,  advertisements,  circulation  of  ‘posts  to  Scheduled  Caste/
 5८  «धपा ठ  Tribe  Organisations,  relaxation  of  qualifi.ations  and  star-dards  wkcre  possible
 and  association  of  Scheduled  Caste/Scheduled  Tribe  officers  in  the  Selection  Committees.

 Out  of  the  33.0  such  posts  for  which  recruitment  was  made  durirg  the  year  er.dirg  31st
 July,  1976,  nine  posts  were  to  be  filled  from  Scheduled  Caste  /Scheduled  Tribe  candidates.  For
 allth.se  i1e  posts,  persons  belonging  to  Scheduled  Caste/Scheduled  Tribe  were  select¢  d.

 कर  Wtaa  के  श्रारोप  में  गिरफ्तारियाँ

 1862.  चीजरों  रास  प्रकाश  :  क्या  राजस्व  किंग  मस्ती यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 गत  एक  at  में  कर  aaat  के  श्रारोप  में  राज्यवार  कितने  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार

 किया  गया  श्रोर

 उन  पर  कर  श्रपवंचकों की  कितने  मूल्य  की  सम्पत्ति  जब्त की  गई  है  2

 राजस्व  प्रौर  बेकिंग  विभाय  के  प्रभारी  राज्य  मन्त्री  (xa  प्रणव  कुमार
 :  कर

 के  fae  प्रत्यश्न  कर
 के

 गंत  व्यक्तियों  की  गिरफ्तारी  की  कौई  व्यवस्था नहीं  है
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 27  19.76  लिखित  उत्तर

 ee  at  re  रं

 यद्यपि  विदेशी  मुद्रा  अनुरक्षण  तथा  तस्करी  निरोध  1974  के  श्रस्तगंत  कर

 के  लिये  व्यक्पियों  को  Preeare’  करने  की  कोई  व्यवस्था  नहों  परन्तु  तस्करी  करने  और  विदेशी  मुद्रा

 की  जालसाजी  करने  में  लगे  व्यक्तियों  निवारक  नजरबन्दी  की  जा  सकती  है  3-8-1975  से

 31-7-1976  तक  की  अवधि  में  केन्द्र  सरकार शौर  विभिन्न  राज्य  सरकारों  ने  विदेशी  मुद्रा  श्रतुरक्षण

 तथा  तस्करी  निरोध  1974  के  अन्तगंत  तस्करों  श्रौर  विदेशी  मुद्रा  की  ज rarest  करने  वाले

 व्यक्तियों
 के

 विरुद्द  1150  निवारक  नजरबन्दी  area
 जारी  किये  थे  ।  जारी  किये

 गये
 नजरबन्दी

 श्रादेशों  की  राज्ययार  स्थिति  दिखाते  हुए  एक  विवरण-पत्र  अनुबन्ध  क  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 में
 रखा  गया

 ।
 देख़िए  संख्या  एल०

 1-7-1975  से  30-6-1976  तक  की  अवधि  में  सोमाशल्क  श्रधिनियम के  अन्तर्गत  जर

 बन्द  किये  गये  व्यक्तियों  की  समा  हतर्तालिंयवा र  श्रांकड़े  राज्यवार  नहीं  रखें  ते  भ्रनुबन्ध

 fa’
 के  रूप  में  संलगन  है  ।

 उत्पादन  शल्क  शर  लवण  अधिनियम  के  अन्तगत  नज  Caeg  किये पिछले  एक  वर्ष  में  के

 गये  ated Ti  को  संख्या  सम्बन्धी  सचना  एकत्र  को  ज्  रही  है  श्रौर  सदन  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 (4)  प्रत्यक्ष  कर  कानूनों  के  भ्रन्तर्गत  कर  अपवचन  के  लिये  व्यक्तियो  की  नरजबन्दी  की  कोई

 व्यवस्था  नहीं  होने  स  उनकी  सम्पत्ति  के  अभिग्रहण  का  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।

 31-7-1976  तक  फ़रार  व्यक्तियों
 के

 19  मामलो
 में  विदेशी  मुद्रा  श्रनुरक्षण  तथा  तस्करी

 निरोध  1974  को  धारा  7(11)  के  उपबन्धों  के  श्रतुसार  एक  करोड़  रुपय ेसे  afin

 मूल्य  को  सम्पत्तियों  को  कुर्की  के  arse  किये  गये  हैं  ।

 1-7-1975 से  30  6-1976
 तक  की  श्रवधि  में  सो  मा  शुल्क  अधिनियम के  अन्तर्गत  लगभग

 35  करोड़  रुपये  मुल्य  का  माल  अभिग्रहीत  किया  गया  था  |

 पिछने  एक  वर्ष  में अन्दाय  उत्पादन  शुल्क  a  लवण  ग्रधिनियम  के  भ्रत्तगंत  श्रभिग्रहीत  माल

 के  मूल्य से  सम म्बस्धित  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  प्रौर  सदन  पटल  पर  रख  दी  ser  ।

 विमान  सेवा  उद्योग  द्वारा  दी  गई  सुविधाएं

 1863.  Mac  राम  त्र  काश  :  कया  पयंटन  अझर  नागर  विमानन  मंन्ती यह  बताने  की  छुपा  करेंगे

 कि

 क्या  पाटर  णल्क  यात्रा  शुल्क  श्रौर  भो  जन  शुल्क  को  टिकट  में  सम्मिलित  किया  जाता  है

 श्रथवा  ये  विमान  सेवा  उद्योग  द्वारा  दी  भय ने  वाली  यात्रा  afaarmat  का  एक  अंग  और

 (a)  यदि  उन्हें  सम्मिलित  किया
 जाता

 है
 तो  कया  इन्हें  वैकल्पिक  बनाने  का  विचार

 QI¢éq  त् न ह] र  नागर  विमानन  राज राजू  बहादुर
 :  और  :

 दो  स्थानो  के  बीच

 यात्रा  करने  के  लिए  एयर  लाइन्स  द्वारा  लिया  जाने  वाला  किराया  विमान  क्षेत्र  से  विमान  क्षेत्र  तक

 यात्रियों  के  वहन  के  लिए  है  ।  भोज॑न  तथा  पेय  पदार्थों को  जो  विमान  पर  दिए  जाते  यात्ियों

 को  ऐसी  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  कराई  जाती  जो  श्रदा  किए  गए  किराए  के  भाग  के  रूप

 में
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 Written  Answers  August  27,  1976
 cutee  Dene,

 यात्नी  टिकट  में  दर्शाए  गए  स्थानान्तरण|संयोजी स्थान  मर  भ्न्तर्राष्ट्रीय  यात्रा  एयर  लाइन्स

 2adz  की  के  लिए  होटल  भोजन

 तथा  भू  frag

 Bf

 के  व्यंय

 की

 व्यवस्था  कर  सकती
 है |  ।  श्न्तर्राष्ट्रीय

 हवाई  परिवहन  संगठन  के  विनियमों  के
 एयर  लाइन्स

 को
 यह  नि

 त  करने

 की
 छूट  है  कि

 उनके
 व्यय

 को
 किराए  में  सम्मिलित  किया  जाए  यो  नही

 ।

 प्राकृतिक रबड़  के  मुल्य  में  गिरावट

 1864.  श्रीमती  भागंवी  तनकप्पन  :  ब्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  टपा  करेंगे  कि

 क्या  विगत  एक-एक  क  के  दौरा  न  safes  रबड़  के  सत्य  में  भारी  गिरावट  झाई  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  श्रौर

 wa fas  रबड़  के  मूल्य  को  पहले
 वा  ले

 स्तर  पर  लाते  के  लिए  क्या  उठाये

 गये  श्रथवा  उठाने  का  विचार

 तथा  (@)  देश  में  प्राइतिक
 बाणिज्य  मन्त्रालय  में  SaArat  विदवनाथ प्रताप  lee)  :  (

 की  क़ी  मतों  में  गिरा ब्र  श्राई है  जो  उपजकर्ताश्रों के  पास  स्टाक़  जसा  हो  जाने  के
 कारण  थी

 सरकार  बाजार  में  कच्चे  रबड़  की  कीमतों  में  स्थिरता  लाने  की  समस्या से  है

 तथा  मामले  का  लंगातार  पुनरीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।  इस  सन्दर्भ  में  निर्यात  के  लिए  zy iS) HaTaAT

 से  करने  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  को  पहले  ही  अनसति  दे  दी  गई  है  ।

 काज  का  उत्पादन

 1865.  श्री  सी०  क्०  चन्द्रप्पन :  क्या  वाणिज्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चाल  वर्ष  के  दौरा 1  देश
 राज्य

 काजू  का  कुल  कितना  उत्पादन  हुमा  ;

 प्रतिवष  कितने  कच्चे  काजू  का  ware  किया  जाता है  श्रौर  वर्ष  1974  से  1976

 तक  के  तत्संबंधी  अकड़  क्या  हैं

 कया  केरल  सरकार
 ने

 काजू  बागान  लगाने
 की

 एक  योजना
 केन्द्रीय  सरकार  के

 नाथे  भेजी

 (@)  यदि  तो  सरकार  ने  उस  पर  क्या  free  किया  श्रौर

 (=)  av  1974 से  1976
 के

 दौरान  काजू  के  निर्यात  में  सरकार  ने  कितनी  विदेशी
 अजित  की  है  tx  कच्चे  काजू के  झायात पर बर्ष पर  1974 से  1976  तक  कितनी  Fat  मुदा
 ay  at
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 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  प्रताप  चालू  वर्ष
 के  लिए  कुल

 तथा  राज्य  वार  उत्पादन  ७  प्रभी  तक  उपलब्ध  नहीं  हुए  हैं
 ।

 काजू  विकास  निदेशालय  कोचीन

 द्वारा  लंगाये  गये  श्रनन्तिम  श्रनुमानों  के  झनुसार  1974-75 के  दौरानਂ  1,85,021  म०  टन  मात्रा

 का  उत्पादन हुआ

 कच्चे  काजू  के  वार्षिक  श्रायात  wes  प्रति  वर्ष  होते  1974  श्रौर

 उसके  बाह  के  निम्तोक्त  प्रकार  हैं
 er

 be  |  मात्रा पू ०  टन  में

 वि क  Ae

 1,77,109 1974

 1975  1,34,157

 1976 (  22,583

 जी  ath  इस  योजना
 में  गैर

 सरकारी  जोतों में  25,000  हेक्टार  क्षेत्रफल में  काजू

 लगाने की  व्यवस्था  है

 (7)  कृषि  मंत्रालय  ने  केरल  सहित  विभिन्न  काजू  उत्पादक  राज्यों  में  60,000  हेक्टार

 विभागीय  भूमि  पर  श्रौर  85,000  हेक्टार बैर  सरकारी  भूमि  पर  काजू  के  रियायती  रोपण  at

 योजना  तैयार  की  इस  योजना में  विभागीय भूमि  के  लिए  प्रति  हेक्टार  श्रौर गे गैर  सरकारी

 भूमि  के  लिए  प्रति  हेक्टार
 300

 रु०  के
 उपदान  की

 व्यवस्था
 की  गई  है  जो  रोपण  के  प्रथम  दो  वर्षों

 में  की  जाएगी  ।

 1974  शौर  उसके  बाद  कच्चे  काजू से  श्रायात  पर  खच की  गई  धन  राशि  प्रौर

 कानू  गिरी  तथा  काजू  के  छिलके  के  द्रव्य  के  निर्यात  से  को  गई

 प्राय

 का  व्यौरा  ara  प्रकार

 ~—

 — re  oo

 ay  करोड़ रु०  में  श्रायात  करोड़  रु०  में

 omer

 1974  106  17  40.68

 1975  106.  81  32.86

 1976  50.0  19

 (197  6  के  लिए  eee  wafers
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 —_—_—  विनाता  नीਂ  एंतयगਂ  ा

 कपड़ा  शर  घाग  का  उत्पादन

 1866.  श्री  सी०  ष्््ठ  चन्द्रप्पन  क्या  वाणिज्य  यह  क  कृपा  करेंगे  fH:

 1974  की  तुलना  में  1975  में  कपड़ा  झार  धागे  का  उत्पादन  कम  gars

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 (7)  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों  में  श्रापात  स्थिति से  पुर्व  और  उसके  पश्चातू  कपड़ा

 झर  धागे  का  कितना  उत्पादन  शौर

 गर-सरकारी  क्षत्र  में  श्रापात  स्थिति  से  पुर्व  शौर  एसके  कपड़ा  श्रौर  धागे  FT

 कितना  उत्पादन  हुमा
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालथ  में  ByAeTT  विश्वनाथ  प्रताप  जी  ह

 उत्पादन  में
 गिरावट

 का  प्रधान  कारण  राज्यो  में  बिजली  में  कटौती  लागू  किया

 जाना है

 तथा  (4)
 राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  मिलों  तथा  निजी-क्षेत्र  की  मिलों  में  से

 छरे
 तथा

 एश्वात  सुत
 सृत  तथा  कपड़े  दोनो ंके

 उत्पादन  के  श्रांकड़े  निम्नलिखित हैं  :
 ren

 श्रवर्धि  सृत  कि  कपड़ा  मीटर  मे ं)
 ee a et  ee  ee

 TAoztoxlo  निजी  क्षेत्र निजी  क्षेत्र  एन०टी

 का  मल  कीਂ  मिलें  की  मिलें  की  मिलें

 Ce  eR  ae  SY  EE  EL  वला  a  ES  NN
 थ

 जनवरी  75  से  जन  75  तक  o  683  4043  389.7  19669.

 746  4421  398.7  19865. जलाई  75  से  दिसम्बर  75

 जनवरी  76  से  जून  76  *  762  4595  398.7  20269.3

 अ

 तस्करी  के  श्रारोप  में  गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्ति

 1867.  श्री  सी०  Fo  चप्पन  :  क्या  राजस्व  श्रोर  बेकिंग  मंत्रीਂ  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  1975  में  श्रौर  चालू  में  1976  तक  गिरफ्तार किये  गये  तस्करों

 संख्या  1973  श्रौर  1974  में  गिरफ्तार किये  गये  तस्करों  की  से  कम

 वर्ष  1973 से  1976  तक
 कितने

 तस्कर  गिरफ्तार किये  गये  ?
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 लिखित  त्तर

 राजस्व  और  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मन्त्री  (ott. cota  कुमार  मुखर्जी )  (=)  तथा

 वर्ष  1973,  1974,  1975  में  तथा  1976
 तंक

 सीमाशुल्क  ग्रधिनियम के  Tere

 शिरफ्तार किये  गये  व्यक्तियों  की  संख्या नीचे  दी  गयी  है
 a  नल

 ay  किये  गयें  व्यक्तियों  की  संख्या

 rs  ere  art

 97:  2370

 1974  3284

 1975  2997

 1976  तक )  1371

 ag व  क  य  अ  अ  अ  वनिन

 वर्ष  1976  के  जून  तथा  जूलाई  के  मह्दीनों  के  श्रांकड  ड़े  एकब्रितਂ  fey  जा  हैं  प्रौर  सदन-पटल

 पर  रख  दिये  जायेंग े।

 शिरपफ्तार  किये  गये  उक्त  व्यभितयों के  श्रति  31-7-76  की  स्थिति  के  प्रनिसा र  विदेशी

 मुद्रा सं  रक्षण  भ्रौर  तस्करी  निवारण  के  welt  2173  व्यक्तियों  को  नजरबन्द

 भी  कर  दिया गया  है

 पद्न  के  श्रनिर्णीत  मामले

 1868.  श्री  प्रदिंद  एम०  पटल

 श्री  एन०  श्रार०  वेकारिया

 क्या  वित्त  मन्तवी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 विभिन्न  मंत्रालयों  श्रौर  सरकारी  विभागों  में  महीनों  उससे  श्रधिक  की  watt

 से
 केन्द्रीय  सरकार

 के  कमेंचा  रियों  के  पेंशन  के  कितने  मामले  श्रनिर्णीत  पड़े  श्रौर

 इसके  क्या  कारण  हैं  तर  सेवा-निवत्त  होने  वाले  सरकारी  क्मंचा  रियों  के  पेंशन
 शर

 प्रत्य  दावों  के  मामलों
 को

 शीघ्र  तय  करने  के
 लिए

 सरकार
 ने

 क्या  कदम  उठाये  हैं
 !

 वित्त  मन्त्रालंथ  में  wwe 3 aural  (otter  guitar  :  त्रौर  (a)  केन्द्रीय  सरकारी

 रियों  के
 पेंशन  संबंधी  मामलों  पुरे  देश  में  फैले  हुए  विभिन्न  विभागों  में  ग्रनेक  प्राधिकरणों

 द्वारा  काय  वाही  की  जाती  है  ।  प  शन  के  बकाया  मामलों  के  सम्बन्ध  में  सूचना  एक  ही  स्थान  पर
 उपलब्ध  नहीं है  पेंशन  के  मामलों  को  निपटाने  के  सम्बन्ध  में  होने  वाले  विलम्ब  को  समाप्त  करने
 के  लिए  समय-समय  पर  नियमों  ate  कार्यविधियों  में  संशोधन  किया  जाता  है  ।  एक  कार्यविधि  का

 निर्धारण  किया  गया  है  जो  1-3-76  से  प्रभावी  है  श्रौर  जिसके  श्रन्तगंत  afaartrar  के  मामलों  में

 सरकारी  कर्मचारी  के  सेवानिवृत्त  होने  की  तारीख  से  पहले  ही  श्रनिवायं
 पशन

 का  प्राधिकार  दिया

 जाएंगा  तथा
 जो  कमंचारी  1-3-76  से

 पहले  हो  गये  थे  उनक ेपेंशन  सम्बन्धी  मामलो  को

 अधिक  से  श्रधघिक  31-8-76  तक  श्रन्तिम  रूप दे  दिया  जाएगा  |
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 कपड़े  Qc  ee  ed  चलि  का  et  कॉम

 1869.  श्री  प्ररविन्द  एम०  पटेल  :

 श्री  एन०  ध्रार०  SHrrcay  :

 क्या  चाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यों  वहुत  सी  मिलों  ने  कपड़े  पर  मूल्य  प्रंकितਂ  करने  के  सरकारी  weet  का  पालन

 नहीं  किया

 यंदिं  तो  ऐसी  दोषी  मिलों  की  संख्या  कितनी  ax

 उनके  विरुद्ध  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 बाणिज्यें  मन्त्रालय
 में  sqIaeal  faxaatre  प्रताप  tee)  सरकार  को  ऐसी

 किसी  घटना  की  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 तथा  (7)  प्रश्न  नहीं  उठते  :

 शिर  qdaaq

 1870.  श्री  श्ररविन्द  एम४  पटल

 श्री  एन०  श्रार०  वेकारिया  :

 क्या  पर्रे न  शौर  नागर  विभानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  नरेंगे  कि  :

 क्या  गिर  पय॑टन  कम्पलैक्स  बनाने  की  कोई  सरकार  के  विचाराधीन  ATT

 यदि  तो  इस  योजना  में  कौन  से  क्षेत्र  श्रायेंगे  ?

 qdeza  श्र  नागर  SaTtt  wea  ied  में  राज्य  Het  (att  सुरेख  पाल  गिर

 परयंटन  का  विकास  करने  के  लिए  एक  स्कीम  राज्य  सरकार के  विचाराधीन है
 ।  केन्द्रीय

 qqea  विभाग  सश्षनगिर  में  एक  फोरेस्ट  लॉज  की  निर्माण  कर  रहा  लोज  क  प्रबध  व्यवस्था

 भारत  प्बटन  विकास  निगम  दारा  की  जाएगी  |

 राज्य  स्कीम  के  ata  श्राने  वील  क्षेत्र  सोमनाथ  तथा

 गे  a  किंग  कम्पनियों  को  जाँच  क  लिए  समिति

 1871.  श्री  श्रार०  ब्०  सिन्हा  :  राजस्व  we  बाकग  मन्त्रा  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (#)  कया  सरकार  का  ¥qTt  देश
 में  tifa  Hey fray  की  arferfafigat  की  जांच  के

 लिए  एक  समिति  स्थापित  करने  का  sftz
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं
 ?

 राजस्व  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारों  राज्य  मस्त्रों  tare  कुमार  :  श्रौर

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 एकल  किस्म  निरीक्षण  तथा  faaraot  संगठन  को  स्थापना

 1872.  श्री  श्रार० के  ०  fast  :  क्या  वाणिज्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  विभिन्न  सरकारी  विभागों  तया  fara  सहित  श्रधे-सरकारी  संगठनों

 द्वारा  उत्पादित  निर्वात  को  जाने  वालो  सभी  वस्तुग्रों के  लिए  एकल  किस्म  निरीक्षण  तथा  नियंत्रण

 संगठन  को  स्थापना  की  पर  विचार  feat  है  ;  श्र

 यदि  तो  इस  योजना  में  कौन  से  क्ष  त्र  ?

 वाणिज्य  मन्त्रत्लय  में  SraeTT  fazaara  प्रताप  fag)  :
 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उऊता  |

 Trade  Agreement  between  India  and  Australia

 1873.  Shri  Chir  a
 Shri  Arj  jun  mai

 Willthe  Miadister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 (a).  waether  Australian  G  ए  ०10  have  agreed to  revise  115...  impor  olicy  to  remove
 rie  disparity in  the  customs  duty  on  the  cottoi  textiles  manufactured  in  I  वी  a>

 (b)  if  So,  the  main  features  of  the  policy;  and

 (c)  the  brief  outlines  of  the  long-term  agreemsnt  reached  between  the  two  countries  ?

 ‘Tas  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap.
 Singh) :  (a)  No,  Sir.

 (०)  and  1८).  Vo  not  arise,

 विकासशील  देशों  में  समूबत च्  SUH AT  की  स्थापना

 1874.  श्री  Wik  सहब  RlaATHTt  :  क्या  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि
 :

 क्या  हनारे  उतन  परम्परागत  किस्म  के  फर्षीवर  तया  लकड़ी  के  फर्नीचर  कीਂ  fash

 के  लिए  मं
 डियों  का  पता  लगाने  के  लिए  फर्गीचर  बनाने  वाले  का  एक  प्रतिनिधिमंडल  हाल  में  rata

 में  गया  था  ;  श्रोर  यदि  तो  इस  प्रतिनिधिमं  डल  को  किसने  भजा  था
 ;

 प्रतिनिधिमंडल  को  क्रगादेश  प्राप्त  करने  में  fed.  सफ  तता  मिली  श्रौर
 किन  देशों  से  मिले हैं  ;  wie

 कंपा
 विकासशील

 देशों  में  इस  बारे  में  संयुक्त  उपक्रम  स्थापित  करने  हेतु  सहयोग  के

 करारों  की  कोई  सम्भावना  है  ?
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 we  ाा

 वाणिज्य  मन्त्रालय
 में

 SqATAT
 विदवनाथ  प्रताप  a)  :.  इस  wferfafe-

 मंडल  का  वित्त-प्रबन्ध  भारतीय  विदेश  व्यापार  संस्थान  के  माध्यम  से  राष्ट्र  विकास  कार्यक्र
 द्वारा  किया  गया  था

 (a)  प्रतिनिधिमंडल  ने  डेनमाक  में  5  लाख  रु०  मूल्य  के  फर्नीचर  संघटकों  की  बिक्री  के  लिए
 क्रयादेश  प्राप्त  किये

 श्रौर  फ्रांस
 में  5  लाख  रु०

 का  श्रौर  फर्नीचर बेचने  के  लिए  क्रपादेश  बुझ  किये  ।

 भारत
 में  संयुक्त

 उद्यम  स्थापित  करने  के  लिए  सहयोग  के  weet
 की

 सम्भावनाएं  हैं  ।

 ं  feut  एयर  लाइन्स  का  कार्यकरण

 1875.  श्री  भाऊ  साहेब  धामनकर :  क्या  पर्यटन  ste  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कपा
 करोंगे  कि  :

 Ora t-Aratata  तथा  मालप्यातायात  की  दृष्टि  से  इंडियन  एयरलाइंस  का

 करण  कंसा  है
 प्रौर

 गत  वर्ष  की  तुलना  में  यह  कैसा  रहा  तथा  कितनी  प्रतिशत  वृद्धिदर  प्राप्त  हुई
 ;

 इस  भ्रवर्धि  के  दौरान  अनुसूची  के
 श्रनुसार  विभिन्न  प्रकार  के  विमानों  को  वाधिक

 योग  कितना  हुमा  ;  शौर

 क्या  तया  माल  यातायात  में  वृद्धि  करने  के  उद्देश्य  से  इस  विमान  की

 carat  में  नये  विमानों  तथा  एयर-बसों  को  शामिल  करने  की  कोई  श्रौर  यदि  तो

 वे  क्या

 aden  Ae  नागर  विमानन  मंत्री  राज  Tse)  :  faratafaa  श्रांकड़ों
 से

 इंडियन

 लाइंस  यात्री  याताय  कन्ना  wa LS  सुनी  माल  य  कि  दि  द  द तायात  दोनों  ही  के  संबंध  का  प्रता  चलता

 >

 लव

 1974-75  1975-76  प्रतिशत

 वृद्धि ८

 ी  ा  ो  ा  ा

 2,889,  360  3,359,233  16.26
 वाहित

 यात्रियों  की  संख्या

 घाहित  जिसमें  a  कि धक  ware  अधिक

 सामान
 भी  सम्मिलित  है

 ay
 (  टनों

 20,020  24,317  21.46

 लसिका  कवि

 96



 27  1976  जिखितਂ  ऊ्त्तर

 1974-75  व  1975-76  के  दौरान  वार्षिक  उपयोगिता

 तथा  adara  श्रनुसूची  के  ग्रनूसार  उपयोगिता  के  ह ्राकड़  निम्न  प्रकार
 हैं

 :-

 in

 विमान  उपयोगिता

 विमान  का  प्रकार  वर्ष  प्रति  विमान )

 a

 1974-75  ९  अ  1  वर्त  मानਂ  प्रनुसूचीਂ  के

 ग्रनसार

 202.0  पललव  TE  सरट

 बोइंग  737.0  2296  2753  2786

 का  रबलਂ  2418  2558  2665

 वाइकाउट  936 .  796  657

 e  1.0  85  2287  2482

 एच  एस०  748  2081  2564  2593

 कारपोरेशन  ने  तीन  एयरबस  ए  300  बी  क  लिए  श्रादेश  |
 जिनका

 वितरण  1976  की  अंतिम  तिमाही  में  होना  हैं  ate  जिनका  1976  से  परिणामस्वरूप

 परिचालन  चालू  कर  देने  की  ग्राशा  इन  विमानों  में  27  3  यात्रियों  के  बैठने  की  सीटें  होंगी  तथा  10.8
 15  ara  की  वहन  क्षमता  होगी  |

 केन्द्रीय  बिक्री  कर  भ्रधिनियेस  में  संशोधन

 1876.  श्री  सुबरेव  प्रय | |  क्या  राजस्व  Alt  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fr

 क्या  सरकार  का
 विचार  निर्यात  प्रधान  aegis  कर  में  कुछ  देने  हेतु  way  बिंक्री

 कर  झधिनियम  में  संशोधन  करने  का  है  ;  श 2 ह गैर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 राजस्व  त्र  बंकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रगव  कुमार  मुखर्जी
 ae

 (a)  केन्द्रीय
 बिक्री  कर  1956  में  संशोधन  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ्र  इस  सम्बन्ध

 में  एक  विधे  जिसमें  अन्य  बातों
 के

 साथ  Wiatran =F
 में  संशोधन  भी  शामिल  लोक

 सभा
 के  चालू  सत्र  में  पेश  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 जमाखो  तस्करों  तथा  श्राथिक  श्रपर।घियों  के  यहाँ  छापे

 1877.
 श्रो  शंकर  राव

 Maa:
 कया  राजस्व पोर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे
 कि  :

 1974-78,  1975-76  तथा  1976-7  i  (31  1976
 तस्करों  तथा  श्र।धथिक  श्रपराधियों के  यहां  मारे गये  छाप  से

 pa  Ba  र  बी  र  ल  ;
 शौर
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 पकड़े  गये  इस  धन  से  इन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  कितना  कर  तथा  जुर्माना  वसूल

 किया  गया  ?

 राजस्व  शर  बेकिंग  farm  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणत  कुमार  मखर्जों  :  (=)  लखा

 बाह्म  श्राय/परिसम्पत्तियों  का  पता  लगाने  के  लिए वर्ष  1974-75,  1975-76  तथा  1976-77  में

 (31  जुलाई  1976  तक  )  ,  श्रायकर प्राधिकारियों द्वारा  की  गयी  तलाशी  ate  श्रभिग्रहण  की  कायें

 वाहियों
 में  पकड़ी  गयी  परिसम्पत्तियों  के  मूत्य  नीचे  लिखें  अनुसार  है  ——

 ्

 पकड़ी  गयों  वि  मूल्य
 ee  ea  ae  len  ce ee

 रुपयो  में

 1974-75  ही  e  e  1713

 1975-76  e  e  e  e
 2135

 1976-77  (31  जुलाई  1976  तक )
 610

 मूल्यवान  परिसम्पत्तियों  |लेखा-बहियों  श्रादि  के  afaqen  के  मामले  में  निव्मित

 pxferaten /faratcort  को  पुरा  करने  के  लिए  विस्तृत  जांच-पड़ताल  करनी  पड़ती  जिसमें  पकड़ी  गयी

 लेखा-बहियों की  छान-बीन  करना  शोर  कर-निर्धा रिती  को  रण  ate  देने  के  लिए  FUTtT

 झवसर दिया  जाना  भी  शामिल  इस  प्रक्रिया  में  काफी  समय  लगता  है

 उपयुक्त  श्रभिग्रहणों  के  मामलो  के  सम्बन्ध  में  घौर  जिनमें  श्रब  तक  कर-निर्धारण  पुरे  किये

 गय ेहैं  उन  मामलों के  सम्बन्ध  में  वसूल  किये  गये  कर  एवं  दण्ड  की  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  पौर
 उसे

 एकत्र करने  में  जितना  समय  तथा  श्रम  लगेगा  वह  प्राप्तव्य  परिणामों  के  ATSt ~)  नहीं  होगा
 ।  यदि

 माननीय  सदस्य  किसी  विशेष  मामले  )  के  बारे  में  सुचना  प्राप्त  करना  चाहते  हों  तो  उसे  एकत्र

 करके  प्रस्तुत  किया  जा  सकता  है  ।

 डाकघर  बचत  arraimat  में  जमा  राशि  का  उपयोग

 1878.  श्री  झ्ञार०
 वमन

 :
 क्या  वित्त  मंत्री

 यह
 बताने

 की
 gar  करेंगे

 कि  —

 क्या  किसी  राज्य  में  डाकघर  बचत  योजनाओं  के  श्रधीन  जमा  राशि  का  उसी

 राज्य से  श्राथिक  विकास  के  लिये  किया  जा  सकता है  ;  श्रौर

 यदि  तो  ड  1975  के  दौरान  छोटी  बचतों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या है है
 तौर

 सम्बन्धित  राज्यों  ने  इस  राशि  का  fu  प्रकार  उपयोग  किया  ?

 faa  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुशीला  :  डाकघर  बचत  बैंक  में  जमा

 राशियां  केन्द्रीय  सरकार की
 प्राप्तियां  होती हैं

 ।  लेकिन
 प्रत्येक  राज्य  में  छोटी  बचतों की  जमा  निवल

 राशियों को  ध्यान में  रखते  हुए  संबंधित  राज्य  सरकार
 को  विकास  प्रयोजन के  लिए  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  निर्धारित  फारमूले  के  झनुसार  ऋण  दिए  जाते
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 ननका

 aia  1975  से  मार्च  1976  तक
 की

 भ्रवधि
 के

 दौरान  निवल  छोटी  बचतों  की

 जमा  राशियों  के  राज्य  वार  श्रांकड़े  ate  उन्हें  दी  गई  ऋणों  की  राशि  1976  TH  जमा

 राशियों  के  संलग्न  विवरण  में  दिखाई  गई  है  ।  [aearat  मं  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 ।  यह  प्राप्तियां  राज्य  सरकार  की  समश्त  प्राप्तियों  का  भाग  होती  हैं  ate  जिन

 Tara  पर  इन  प्राप्तियों  की  रकम  खर्च  की  गई  उतकों  श्रलग  लग  बताना  संभव  नहीं  है  ।

 पूर्वी  जोन  में  silent:  विकास  बेह  को  स्थापना

 1879.  श्री  श्रार०  बर्तन  :  क्या  राजस्व  श्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूंवी  राज्यों  के  कुछ  मुख्य  ने  केन्द्र  सरकर  से  पूर्वी  राज्यों  के  लिये  श्रलग  से

 औद्योगिक  विकास  बैंक  स्थापित  करने  का  अ्रन्रोध  किया  है  ;

 क्या  एक  ज्ञापन  में  उन्होंने  बताया  है  कि  वर्तमान  सूविधायें  पर्याप्त  नहीं  शौर

 यदि  तो  किये  गये  सुझात्रों
 का  स्वरूप  क्या  है  ्र  उन  पर  सरकार  की  क्या

 क्रिया है  ?

 राजस्व  ौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रगव  कुमार  से

 बिहार  के  मुख्य  मंत्री  ने  वित्त  rat  को  सम्बोधित  अपने  पत्र  में  यह  सुझाव
 flat  था  कि  या  तो  एक

 श्रौद्योगिक  विकास  ta  का  गठन  तिया  उाय  ak  उसका  मुख्य  वार्यालय  पटना  में  हो  या  फ़िर

 भारतीय  श्रौद्योगिक॑  विकास  बैंक  के  पटना  स्थित  क्षेत्रीय  कार्यालय  को  कामिक  दृष्टि  से  सुदृढ़  किया

 जाय  ate  परियोजना  विषयक  ऋण  श्रावश्यकताय्रों  के  वास्ते  स्वीकृति  देने  के  लिए  उसे  पुण  शक्तियां

 दी  उायें  ।  rea  बातों  के  मुख्य  मंत्री  को  सूचित  किया  गया  था  कि

 1.  बिहार  राज्य
 में

 ~ GEE  ५  लिए  ऋण  सहायता  के  विस्तार
 के  लिए  सावधिक  ऋण

 देने  वालो  fata  संस्थाम्रों  एवं  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  उपाय  fax  उ  रहे

 फिर  महत्वपुर्ण  परिणाम  तभी  प्राप्त  हो  सकेंगे  जब  मूलभत  ढ़ांचे  का  पर्याप्त

 बिकास  हो  र  राज्य  प्राधिकरणों  एवं  संगठनों  की  श्रोर  से  समनुरूप

 विकास  सहायता  प्राप्त  हो  ।

 (2)  पुरी  राज्यों  को  सेवा  प्रदान  करने  वा  ‘a rctia  विंकासं  बैंकਂ  के  क्षेत्रीय  कार्यालय

 का  दर्जा  1976  में  बढाया  उ  चूका  है  तथा  उस  कार्यालय  alae  शक्तियां

 प्रत्यायोजित  कर  दी  मयी  हैं  ।

 (3)  WiTay  श्रौद्योगिक  विकास  बैंक  के  पटना  स्थित  शाखा  कार्यालय  का  दर्जा

 अतिरिक्त  शक्तियों  बढाया  जा  रहा  है  ।

 इसके  क्षेत्रीय  झौद्योगिक  विकास  के  utara  संतुलन  की  श्रावश्यकता  के  विचार

 भारतोय  श्रौद्योगिक  विकास  बैंक  तया  श्रन्य  Para  संस्थाओं ने  पूर्वी  क्षेत्र  के  औद्योगिक
 विकास

 के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किये  हैं  ——

 (1)  उत्तरपूर्वी  क्षेत्र
 क ेलिए  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बैंक  श्रलग  से  एक  क्षेत्रीय

 कार्यालय  1976  से  गोहाटो  में  खुल  जाने  इस  बैंक  का  कलकत्ता
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 कार्यालय  पूर्वी  क्षेत्र  की  झ्रावश्यकताओओं  की  पति  बेहतर  तौर  पर  कर

 सकेगा  |

 (2)  भवनेश्वर  में  भारतीय  विकास  बेक  शभ्रौर  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  के

 शाखा-कार्यालय  हैं

 (3)  रुगण  maitre  एककों  के  पुनर्गठन  श्रौर  पुनर्वास  की  व्यवस्था  के  भारती य

 औद्योगिक  विकास  बक  ने  aa  1971  में  कलकत्ता  ‘area  ग्रौद्योगिक

 gar
 ठ  निगम  की  स्थापना  की  थी  ।  इस  निगम  द्वारा  दी  गयी  सहायता  का

 कांश  पश्चिम  बंगाल  एवं  पूर्वी  क्षेत्र  को  होਂ  हुग्रा  ।

 (4)  भारतीय  '  श्रौद्योगिक  विकास  बेक  ने  अन्य  वित्तीय  के  सहयोग  से  अथक्षम

 प्रस्तावों  का  पता  लंगाने  के  लिए  बिहार  सौर  उड़ीसा  राज्यों  तथा

 झ्ंडमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  के  संघ  राज्य
 क्षेत्र

 में  श्रौद्योगिक  संभाव्यता  विषयक

 सर्वेक्षण  किये  हैं  ।

 (5)  बिहार  त्र  उड़ीसा  राज्यों  |  उद्यमवर्त्ताश्रों  एवं  संस्थाश्रों  की  प्रावश्यकताश्रं  की

 पुति  के  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बैंक  ने  1974  में  पटना  में

 इंडस्ट्रियल  एण्ड  टेक्नीकल  कंसलटेंसी  श्रारगानाइजेशनਂ  का ;  श्रौर
 1976

 में  *उड़ीसा  इंडस्ट्रियल  एण्ड  टेक्नीवल  कंसलटेसी  श्रारगानाइजेशनਂ  का  गठन

 किया  ।

 (6)  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  श्रौर  भारतीय  श्रौद्योगिक  ऋण  एवं  निवेश  निगम  के  कलकत्ता

 में  क्षेत्रीय  कार्यालय  हैं  ।  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  का  पटना  में  भी  शाखा  कार्यालय  है

 जो  उस  क्षेत्र  के  श्रौद्योगिक  विकास से  सम्बद्ध  सरकारी  विभागों  शर  निकायों  से

 घनिष्ठ  सम्पर्क  के  उद्देश्य  को  पुरा  करता  है  ।

 चाय  बगानों  की  बोली

 1880.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  दो  वर्षों  में  चाय  के  बागानों  में  जो  सुधार
 gare है

 उससे  इन  बागानों  को  नीलामी

 में  ऊंचे  मूल्य  देने  वाले  तराने  लगे  हैं

 (a)  क्या  चाय  बागानों  दे  लिए  जो  aca  ब  दिये  रहे  हैं  बह  1974 में  दिये  जाने  वाले

 मूल्यों  से  aga  श्रधिक  हैं  श्रौर  यह  मत्य-वद्धि  50  से  100  प्रतिशत  तक  ufaa  है  ;
 झ्ौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विद  थ  प्रत प  से
 भारतीय

 नियों  के  स्वामित्व  वाले  चाय  बागानों  के  विक्रय  के  विषय  में  कोई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  स्टलिंग

 चाय  बागानों के  मामले  में  यह  सत्य है  कि  जो  मूल्य  wa  दिए  जा  रहे  वे  दो  श  पहले  दिए  गए  मूल्यों

 से  अधिक हैं  ।  1976  में  चाय  बागानो ंके  लिए  दिए  गए  मूल्यों की  साथक  तुलना  1974  में

 दिए  गए म a il Aeay  के के  साथ  तभी  संभव  होगी  जब  उसी  चाय  उपजवर्ता  क्षेत्र  से  काफ़ी  संय्या या  में  मामले

 उपलब्ध  at
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 a  a

 © Ta art  के  लिये  लागत  कम  के  बोर्डिंग  हाउजों  तवां  होटलों  के  निर्माण  को  प्रोत्साहुत

 करने  के  लिए  कार्यवाही

 1881.  थो  सोमनाथ  क्या  पयटन  ओर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 उन  भारतीय  तथा  विदेशी  पर्यटकों  के  लिये  जो  श्रालीशान  होटलों  में  ठहरने  का  खर्चे

 नहीं  कर  कप  लागत  के  बोर्डिग  हाउसों  तथा  होटलों  के  निर्माण  को  प्रोत्साहित

 करने  के  लिए  a  तक  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ;

 क्या  उनका  मंत्रालय  बड़े  नगरों  में  ऐसे  प्रतिष्ठानों  की  श्रनुमोदित  सुची  रखता

 सरकारी  अ्रनुमोदित  सूची  में  दजे  होने  के  लिये  ऐसे  प्रतिष्ठानों  के  लिए  क्या  शर्तें  तथा

 मानदण्ड  रखे  गये  हैं  ;  झ्रौर  क्या  ऐ  से  प्रतिष्ठानों  के  नाम  सरकार  द्वारा  प्रकाशित  सभी

 कारों  में  नियमित  रूप  से  प्रकाशित  किये  जाते  हैं  ;

 यदि  तो  बड़े  नगरों  कस्बों  में  स्थित  ऐ  से
 प्रतिष्ठानों

 की  सूची  का  क्या  है  ;  श्रौर

 इन  प्रतिष्ठानों  में  नाश्ते  सहित  तथा  पुरे  भोजन  रुहित  श्रौसतन  दनिक  दरें  क्या  हैं  ?

 aden  शौर  नागर  विभानत  ATA  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  fag):  दूसरी
 ्रौर  तोसरी  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान  केन्द्रीय  Ly Wqeq  विभाग  ने  निम्न  are  वर्ग  के  ten  बंगलों

 की  एक  श्रृंखला  स्थापित  की  है  जिसकी  एक  सूची  संलग्न है  ।  [  प्रन्यालय  में  रखी  गई  ।  afar

 संख्या  |

 इनके  चौथी  श्रौर  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  © qq¢q  विभाग  ने  विदेशी

 तथा  देशीय  दोनों  प्रकार  के  मध्य  एवं  निम्न  झाय  ays  teat  की  झ्रावश्यकताओओं  की  पुति  करने  की

 दृष्टि  से  युवा  wes  बंगलों  तथा  शिविर  स्थलों  के  रूप  में  सस्ते  की  व्यवस्था  करने  की

 स्कीम  चालू की  है
 इस  स्कीम के  ढांचे  14  युवा  होस्टल  तथा  7

 पर्थटन  बंगले  पहले  ही  काय  कर  रहे
 हैं  एक  या  होस्टल  तथा  चार  eH  बंगलों  के  शोघ्र  ष्  पुरा  हटो  जाने  की  अ्ाशा  है

 से  पर्यटन  विभाग  होटलों  का  विदेशी  teat
 क ेलिए  उनकी  उपयुक्सता

 के  दृष्टिकोण  से  करता  है  तथा  ऐसे  होटलों  की  ,  प्रत्येक के  अनुमोदित  किरायों  सूची  होटल  गाइड

 मे ंदी  गयी  है  जिसका  odes  विभाग  द्वारा  वारिक  प्रकाशन  किया  जाता  ऐसे  श्रतुमोदित  होटलों
 का  उल्लेख  सम्बद्ध  TTT  प्रचार  साहित्य  में  भी  किया  जाता  है  ।  युवा  होस्टलों  में  कमरे  का  किराया

 प्रति  रात्रि  प्रति  व्यक्ति  «  रुपए  है  ।  aoa  बंगलों  यह  किराया  दो  शय्याश्रों  वाले  कक्षों  के  लिए

 25
 से

 35
 रुपए  प्रति दिन  है  तथा

 एक
 शय्या  वाले  कक्ष  के  लिए  20  से  25  रुपए  प्रति  दिन  है  एक

 स्टार  वर्ग  के  होटल  जिसका  उपयोग  निम्न  ory  वर्ग  के  est  द्वारा  किया  जा  सकता  यह  किराया

 शुक  शय्या  वाले  कक्ष  के  लिए  लगभग
 25

 से
 50  रुपए  तथा  दो  पपूपाइ  वाले  कक्ष  के  लिए  लगभग

 45  से  80  रुपए  है  ।
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 Answers

 विदेशों  को  निर्यात  के  लिये  कारवाड़  ale  केल्लॉकेरी  से  लोह  श्रयस्क  की  ढुलाई .

 1882.  श्री  बालपू.ष्ण  बेंकन्ना  मायंक  :  कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनको  लोह  अयस्क  की  खपत  वाले  देशों  को  निर्यात  के  लिए  कारवाड़  श्रौर  बल्ली

 केरी  पत्तनों  से  लोह  श्रयस्क  की  धीमी  ढुलाई  के  बारे  में  कोई  खबर  मिली  है  ;

 यदि  तो  किस  से  ्रौर  उस  पर  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 क्या  हबली  कारवाड़  झ्रौर  वल्लीकेरा  के  बीच  लौह  श्रयरक  की  ढुलाई का  काम  इतना

 काफी  है  कि  उस  क्षेत्र  में  रेलवे  लाइन  बिछाया जाना  उचित है  ;  श्रौर

 यदि  तो  क्या  उनके  मंत्रालय  ने  इस  बारे में  रेल  मंत्रालय  को  विधा  है  ?'

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उपमन्त्री  aay  प्रताप  fee):  से  कारवाड़  तथा

 बेतलीकेरी  पत्तनों  से  लौह  wae  के  निर्यात  में  गिरादट  से  र  gang  है  ।  श्री  ato  वी०  नाइक

 ने  वाणिज्य  मंत्री  के  साथ  हुई  बात-चीत  में  भी  यह  प्रश्न  उठाया  थां  ।  पत्तन  की  प्रबन्ध  रकार

 ने  अपने  हाथ  में  ले  लिया  है  श्रौर  शीघ्र  ही  निर्यात  शुरू  हो  जाएंगें  ।

 men  की  दुलाई  aaa  ज्यादा  नहीं  है  कि  हुबली  का
 स्वाड़  के  बीच

 रेल  लाइन  बिछाना  उचित  ठहराया  जा
 सके

 ।

 पोलण्ड  में  प्रदर्धिनी

 पतित me  cu  HAY  यह  ama ने  की  gat  वरेंगेकि  :
 1883.

 शनी  श्याम  महापात्र  :
 क्या  वा

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यरो  एक  गैर  सरकारी  फर्म  के  विरुद्ध  जिसने  पोलैंड  में  एक  प्रदर्शनी

 लगाई  जांच  पुरी  कर  ली  है  ;  श्रौर

 यदि
 तो

 उसके  निष्कर्ष क्या  हैं
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  SoReal  विश्वनाथ  प्रताप  tae)  :  तथा  प्रदर्शनियों

 के  संगठन  को  रिलीज की  गई  विदेशी  मुद्रा  का  हिसाब  किताब  दिये  जाने  से  सम्बन्धित  मामले  पर  प्रवर्तन

 निदेशालय  सी ०  बी ०  श्राई०  तथा  इस  मंत्रालय  द्वारा  उसे  दी  गई  जानका  के  आधार  पर  विचार  कर

 रहा  है  ।  संगठन  ने  दावा  किया
 है  किं  उसने  पूरा  हिसाब  किताब  भारतीय  fore  बैंक  को

 दे
 दिया  है

 प्रवर्तन  निदेशालय  भा  रतीय  fea  बैंक  द्वारा  इसेकीਂ  अन्तिम  पूष्टि  किए  जाने  कीं  इंतजार  कर  रहा  है  ।

 gita थ  जाँच  ब्यूरो  द्वारा  प्रदर्शनी  aT  के  प्रधिकारियों को  जाँच

 1994.  श्री  sat  सुन्दर  महापात्र  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  छपा  करेगे  दि  इस

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो
 द्वारा  निदेशालय  के  कितने

 रियों
 की  जांच  की  जा  रही  है  ?

 arfitsa  amine  में  Sania  fae  प्रताप  :.  इस  समय  प्रदर्शनी  निदेश  लय

 के  किसी  श्रधिकारी  के  सम्बन्ध  में  सी  ०  बी०  श्राई०  की  जांच  नहीं  चल  रही  है  ।
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 ee  a

 fa  ले  sag  मेले  के  अ्रधिकारियों के विरुद्ध के  विरुद्ध  श्रारोप

 1885.  श्री  इयाम  सुन्दर  महापात्र  :  क्या  वाणिज्य  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  गत  डुबई  मेले  के  दौरान  प्रदर्शनी  श्रधिकारियों  के  विरुद्ध  कदाचार  श्रौर  हेर  फेर

 के  बारे  में  लगाया  गया  कोई  ्रारोप  उनके  मंत्रालय  के  ध्यान  में  राया  है  ;

 यदि  तो  वे  श्रधिकारी  कौन-कौन  हैं  श्रौर  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 झ्नौर

 क्या  उनका  मंत्रालय  विदेशों  में  प्रदर्शनियों  में  नियुक्त  श्रधिकारियों  के  बारे  में  सम्बन्धित

 भारतीय  राजदूतों  गोपनीय  रिपोर्टे  प्राप्त  करता  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  SIAAT  विश्वनाथ  प्रताप  faz)  :  तथा  प्रश्शंनी  के

 स्टड
 '

 ग्रौर  इसे  प्रायोजित  करने  के  लिए  उत्त  रदायी  व्यक्तियों  द्वारा  हेर  फेर  की  शिकायत  की  शोर  इस

 मंत्रालप  का  ध्यान  गया  था  ।  शिकायत  प्राप्त  होते  ही  राजदूत  से  गोपनीय  तौर  पर  पूछताछ

 की  गई  जिसने  शिकायत  की  पूरी  तरह  सें  खंडन  किया  तौर  बताया  किं  उसमें  सत्य  लेशमात्र  भी

 नहीं है  ।

 मंत्रालय  सदा  मेलों  में  भाग  लेने  तथा  प्रदर्शनियों  के  सम्बन्ध  में  राजदूतावास  से  रिपोट

 मांगता  है  are  यदि  कोई  शिकायत  श्राती  जैता  कि  इस  मामले  ग्रा  तों  राजदूतावास  से  विशेष

 रूप  में  पूछताछ  की  जाती  है  ।

 बेरोजगार  वाणिज्यिक  विमान  चालक

 1886.  श्री  डी०  बो०  चन्द्रगोडा  :  क्या  qaza  शर  नागर  विमानन  मस्ती  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  समय  देश  में  कूछ  वाणिज्यिक  विमान  चालक  बे  रोजगार  ;  और

 यदि  ती  उन्हें  रोजंगार  देने  के  लिये  सरकार  ने  क्यों  उपाय  किये  हैं  ?

 पटन  श्र  नागर  विमानन  मन्त्री  राज
 :

 हां  ।  देश  में  इस  समय  लगभग
 200  विमानचालक  हैं  ।

 उन्हें  रोजगार  दिलाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं

 (1)  नागर  विमानन  विभाग  में  सहायक  विमान  क्षेत्र  अधिकारी  के  ce  पर  सीधी  भर्ती

 के  नियमों  में  वाणिज्यिक  विमानचालक  लाइसेंस  को  एक  स्वीकाय  के  रूप

 में  सम्मिलित  करने  के  लिए  संशोधन  किया  गया  है  ;

 (2)  कृषि  झ्र  सिंचाई  मंत्रालय  ने  |बे  वाणिज्यिक  विभान॑चांलकों

 को  फसल  पर  छिड़काव  करने  के  परिचालनों  के  लिए  संपरिवर्तेन  प्रशिक्षण

 शन  ट्रेनिंग  )
 देने  पर  विचार  करना  मान  लिया  है  ;
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 (3)  इंडियन  एयरलाइन्स  तथा  एयर  इंडिया

 yxy
 feat  गया  है  कि  जहां  कहीं

 संभव  तरे  बरोजगार  वा
 णिज्यिक

 विमान'चालकों  का
 उपयोग  करें  ;

 (4)  रज्य  genre  से  अ्रत्रोतर  क्या  गया  है  जहां  कहों  संभव  व  वाणिज्यिक

 विमानचालक  लाइसेंसधारियों  को  यहां  नौकरी  देने  पर  विचार  करें  ।

 कृषि  विकास  के  लिये  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  निधि

 1887.  A  रबपवन्दतलाल  कया  faa  मन्ती  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ने  1976  में  रोम  में  हुई  18  देशों  की  तैयारी  बैठक  में  कृषि  विकास
 के  लिए  श्रन्तर्राष्ट्रीय  निधि  शुरू  करने  के  लिए  किसी  सूत्र  का  सुझाव  दिया  है  ;  ate

 उसमें  क्या  अन्तिम
 fora

 लिये  गये  ?

 faa  मन्त्री  सी०  और  भारत  ने  1971.0  में
 रोम  में

 निधियों  के  पूर्णांघिकार  प्राप्त  सम्मेलन  में  भाग  लिया  था  ate  उसने  कृषि  विकास  के  घिए

 राष्ट्रीय  निधि  की  शीघ्र  स्थापना  किए  जाने  की  श्रावश्यकता  पर  बल  दिया  था  ।  बैठक  में  यह

 निर्णय  किया  गया  था  कि  जैसे  ही  प्र/रम्भिक  tated Dat  की  रकम  कम  से  कम  100  करोड़
 प्रम रीक

 डालर  के  बराबर  हो  जाए  वैसे  ही  निधि  की  स्थापना  सम्बन्धी  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  जाने  का  काम

 शुरू  कर  दिया  जाए  ।

 ऋण  देने  सम्बन्धों  प्रक्रिया
 को

 सरल  बनाना

 1888.  श्री  प्रसन्नभाई  मेहता  :  क्या  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  हन करग  fa:

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  कहा  है  कि  वे  ऋण  देने  संबंधी  प्रक्रिपाग्रों  को  विशेष

 रूप  से  निर्धन  व्यक्तियों  के  मामले  में  सरल  बनायें  ;  य्ौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  निदेश  जारी  किये हैं  ;  श्रौर  यदि

 तो  इन  निदेशों  का  सारांश  क्या  है  ?

 राजस्व  श्रौर  बेकिंग  विभाग  में  प्रभारी  राज्य  मन्त्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  )
 :  भ्र

 (a),  भारतीय  fxg  बैक  ने  वाणिज्यिवः  बैंकों  को  पनी  ऋण  देने  की  प्रक्रियाद्यों  विशेष  रूप  से

 प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  में  वित्तीय  सहायता  के  विषय  सरल  ate  युक्तिसंगत  बनाने  के  लिये  निदेश

 दे  दिये  हैं  ्रौर  बैंक  इन  निदेशों  को  कर  रहे  हैं  ।  बैंकों  ने  कृषि र  छोट  पैभाने  के  उद्योगों

 के  लिये  ऋण  संबंधी  सरली  दात  mTqea-Tar  को  क्षेत्रीय  भाषाओं  में  उपलब्ध  कराना  प्रारम्भ  कर  दिया

 है  ।  इस  प्रकार  के  ऋणकर्ताद्रों  को  tlazaq-qat
 के

 भराने  झौर  यथावश्यक  श्रयेक्षित  अंकड़े  सुलभ

 कराने  में  भी  सहायता  प्रदान  की  जाती  हैं  ।  शाखा  प्रबन्धकों  को  पर्याप्त  शक्तियां  दे  दी  गयी  हैं  कि  वे

 ऋण  कर्ताश्रों  को  दिये
 जा  ने

 वाले  ऋणों  को  तत्काल  रूप  से  शाखा  स्तर  पर  ही  स्वी  कृत  कर  सकें  ।

 बैंक  समय  waa  पर  श्रपने  frat  विधियों  की  समीक्षा  करते  रहते  हैं  ताकि  ऋण  स्वीकार

 करने  की  प्रक्रिया  को  श्रौर  सरल  बनाया  जा  सके  ।
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 झायकर  afaarfical  के  घर  से  जब्त  किये  गये

 1889.  श्री  प्रसन्नभाई  मेहता  :  क्या  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  नई  दिल्ली  में  23  1976  एक  अधकर  श्रधिकारी

 के  घर  सें  सावधिक  बनीं  लाकरों  तथा  विभिन्न  फर्मों  के  जिनका  मूल्य  कई  लाख  रुपये

 सम्बन्धी  दस्तावेज  पकड़े  थे  ;

 यदि  तो  उक्त  afsarret  के  विरुद्ध  क्या  की  गई  है  ;  ग्रौर

 इस  स्थिति  से  निपटने  के  लिये  झाग  क्या  उपाय  दिये  जा  रहे  हैं  ?

 राजस्व  और  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मन्त्री  प्रगव  कुमार  मुखर्जी  )
 :  23

 1976  को  नई  दिल्ली  में  किसी  श्रायकर  श्रधिकारी  के  घर  को  त  ताशी  नहीं  ली  गयी  थी  ।

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  19  1976  को  कलकत्ता  में  एक  श्रायकर  a laaTe  के  निवास  स्थानों

 की  तलाशी  लेने  नकदी  तथा  दस्ताव ेज  बरामद  हुए  जिनसे  पर्याप्त  रकम  के  बैंक  खातों  ,  सावधिक

 जमा  शेयरों  तथा  श्रन्य  गरिसम्पत्तियों  का  पता  चला  है  ।  एक  बंक  लावर  होने  का  भी  पता

 चला है  ।

 वेन्द्रीय  जांच  व्यरो  wat  भी  मामले  की  जांच-पड़ताल  कर  रहा  है  ।

 मुनसित्र  जांच-पड़ताल  के  बाद  के
 ऐसे  साधनों  पग  पता  ल  गाने

 ह  क
 में  नि  स्न्तरं  THAT  बत्ती  जाती  है  ।

 श्राथिक  विकास  में  वृद्धि  के  लिये  कार्यवाही

 1890.  श्रो  WAAATE  मेहता  :  व्या  वित्त  मन्त्री
 य

 बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  क्या  सरकार  ने  इस  ताशा  से  कि  इाधिक  विकास  दर  में  वुद्धि  होगी  यूजी  नितेश  बढ़ाने

 वा  कुछ  हुद  तक  जानबूझकर  जोखिम  उठाया  है  ;

 यदि  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 mrs सरकार  को  इस  बारे  में  विस  हृद  तवा  सफलता  मिलो  है  :  झर

 क्यो  इससे
 sa  सभो  वस्तुओं  मूल्यों  में  कमी  नहीं हुई  है  ?

 वित्त  मन्त्री  ato  ्रौर  जिन  मूल  TATA  शरर  पूर्वानुमानों  के

 arene  पर  विकास  की  पहुंले से
 श्रधिक

 दर प्राप्त  करने के  विचार से  सरकार ने  वर्ष  1976-77  केलिए

 पूंजी  परिव्यय  में  वृद्धि  की  उनका  व्यौरा  1976-77  के  बजट  भाषण  में  तथा  उस  वर्ष  की  वाधिक

 आयोजना  में  दिया  गया  है  ।  मोट  तौर  भाथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  में  पूंजी  के  अधिक  लगाने  के  ये  कारण

 अ्रनाज  का  काफी  संतोषजनक  विदेशी  मुद्रा  प्रारक्षित  निधि  में  भारी  व  खेती  ate  उद्योगों

 के  काम  शाने  वाली  का  पहले  से  भ्रधिक  मात्रा  में  उपलब्ध  होना  और  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के

 कुछ  उद्योगों  में  अतिरिकत
 क्ष

 मता  द्ग  होना  है  ।  इन  अनुकूल  बातों  श्रौर  मुद्रा  संबंधी  ate  राजकोषीय
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 कं  ग  केा  सपर का का  नात  क  ध्यान  म  रत  zo  ye  fi विचार  किया  मया 1  बोएँ  ग  ृत  हु  ठ

 कि  पूंजी
 परि रव्यय  में  पर्याप्त  वृद्धि  करने  से  कीमतों  को  स्थिर  बनाए  रखने  पर  कोई  बुरा  असर  नहीं

 वड़ेगां  |

 श्रौर  (7)  चूंकि  1976-77  के  लिए  परिकल्पित  पूंजी  परिव्यय  सारे  राजकोषीय

 वर्ष  के  लिए  है  इसलिए  इस  समय  इसके  प्रभाव  का  श्रनुमान  लगाना  कठिन  होगा  फिर  श्रौद्योगिक

 उत्पादन  में  वृद्धि  श्रौर  शेयर  बाजार  की  श्रच्छी  स्थिति  orf  के  रूप  में  धीरे  धीरे  इसके  लाभकारी

 प्रभाव  सामने  रहे  हैं  चूंकि  मूल्यों  पर  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  का  त्र्च्छा
 प्रसर

 पड़ता  है  इसलिए

 grat  है  कि  यथासमय  यहਂ  vata  मूर्तरूप  ले  लेंगी  ।

 गहन  विकास  के  लिये  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बेक  द्वारा  चुने  गये  जिले

 1891.  सरदार स्वर्ण  सिंह  सोखी  :  क्या  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  ag  बताने  कीਂ  कपी  करेंगे

 कं

 क्या  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बैंक  ने  गहन  विकास  के  लिएं  समूचे  देश  में  से  केवल

 चार  जिलों  को  चनने  का  निश्चय  किया  है

 यदि  ef,  तो  उन  रस्यों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  क्या  उन  जिलों  में  बिहार
 का  भी  कोई

 मामला  शामिल  है  ;  शौर

 इन  जिलों  के  चुनाव  संबंधी  मापदप्ड  कया  हैं
 ?

 राजस्व  और  बेकिंग  विभाग के  प्रभारी  राज्य  मन्त्री  (5
 श्री  प्रणव  कुमार  पृखर्जी ) ब दिय

 भारतीय

 औद्योगिक  विकास  बैक  ने  गहन  विकास  कार्य  के  लिए  न  तो  सारे  देश  में  से  चार  जिलों  को

 है  ौर  न  उसका  ऐसा  करने  का  प्रस्ताव  ही  है  ।

 ौर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 पुनर्वास  के  लिये  arfaarfeat  को  बेक  ऋण

 1892.  सरदार  स्वर्ण  सिह  सोखी  :  क्या  राजस्व  श्नौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करग

 कि: ह

 क्या  पुनर्वास  के  लिये  श्रादिवासी  पारिवारों  को  ऋण  देने  हेतु  re  ग्राफ  इंडिया

 सहित  राष्ट्रीयकृत  बैंको  को  कोई
 निर्दोश  दिये'गये  हैं

 ;

 यदि  तो  कब  ;  शौर

 झादिवासी  परिवा  हैं  विशेषकर  बिहार  राज्य  के  छोटा  नागपुर  क्षेत्र  श्रब  तक  किये

 गये  ए  ऋणों  संबधी  आंकंड़  क्या  हैं
 ?

 जस्व  श्रौर  बेंकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मन्त्री
 प्रणव  कुमार  a

 यद्यपि  सरकारी  क्षेत्र  के  बैकों  श्रादिवासी  परिवारों  के  पुनर्वास  के  लिए  ऋण  देने  विषयक
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 कोई  विशिष्ट  निर्देश  जारी  नहीं  किये  तो  भी  अनुसूचित  जनजातियों  से  संबंध  रखने  वाले

 को  विभेदी  व्याज  दर  योजना  के  झ्धीन  4  प्रतिशत  की  ब्याज-दर  पर  रियायती  वित्तीय  सहाता  दी

 जाती है  ।

 क ग  समा  जं
 '

 के  कमजोर 1976  भारतीय  ford  बैंक  ने  भ्रनुसूचित  वाणिज्यिक  बैकों  गव

 वर्गों  को  विषयक  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किये  हैं  ।

 बैंक  को  दिये  जाने  वाले  अपने  अग्रिमों  के  संबंध  में  श्रलग  से  श्रांकड़े  नहीं

 बिहार में  श्रतस् ० ६६ चित  जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जनजादियों  के  लिए  सकान  बनाने  हेतु  योजना  का

 वित्त  पोषण

 1893.  एस०  एस०  पुर््तਂ  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 क्या  बिहार  राज्य  में  20  सूत्री  श्राधिक  कार्यक्रम  के  अनुसरण  में  श्रनुसुचित

 जातियों  तथा  श्रनुसूचित  जन-जातियों  के  लोगों  के  लिए  मकान  बनाने  हेतु  धनराशि  उपलब्ध

 कराने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 faa  aetna  में  SYaeTy  (at1# .  ग  पुर्ीला  ak  (a)  20:

 सुन्नी  श्राथिक  कार्यक्रम  के  श्रनुसरण  में  बिहार  राज्य  में  श्रनुसुचित  जातियों  ale  श्रनुसूचित
 सम्बन्ध जनजातियों  के  व्यक्तियों  के  लिए  मकान  बनाने  में  रुपया  an  के  लिए  कोई

 प्रस्ताव  भारत  सरकार  को  प्राप्त  नहीं  gat  है  ।

 स्टेट  बह  न्नाफ  इष्डिया  के  स्थ  नीय  a  य

 1894.  श्री  नाराथग  चन्द  पाराहार  :  क्या  राजस्व  ऑर  बेघर  मंत्री  बताने  की

 कृपा  करेंगें  कि

 स्टैट  बैंक  ore  इण्डिया  के  स्थानीय  मुख्यालयों  के  नाम  क्या  हैं  और  30

 1976  को  उन  में  से  प्रत्येक  द्वारा  कितने  शाखा/उप-कार्यालयों  पर  नियंत्रण  किया  जाना  था  ;

 क्या  नई  दिल्ली  जसे  मुख्यालय  का  जिसके  नियंत्रण  में  650  से  afar
 ः

 शाखाएं  शिमला  और  चण्डीगढ/श्रींनगर  म  नये  मुख्यालय  खॉलकर  बांटने  का  है  ताकि

 उनके  श्रन्तगंत  श्राने  वालीं  शाखाओं  पर  बेहतर  fara  रखा  जा

 क्या  श्रतिरिक्त  स्थानीय  मुख्यालय  खोलने  तथा  नई  दिल्ली  मुख्यालय  के  काम  को

 बांटने  की  कोई  मांग  संरकार  को  प्राप्त  हुई  शरर

 सरकार  उक्त  मांग  पर  कब  तक  निणंय  ले  लेगी  ?
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 Written  Afiswers  Bhadra  5,  1898  (Saka)
 t

 राजस्व  ग्र ह्  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मन्त्री  प्रगव  कुनार  qast)
 :

 भारतीय  स्टैट  बैक  के  स्थानीय  मुख्य  कार्यालयों  के  नाम  श्रौर  उनमें  से  प्रत्येक  के

 णाधोन  शाजाम्ों  की  संख्या  की  30  1976  की  स्थिति  संलग्न  विवरण

 मे ंदो  जा  रही है  ।

 (a);  ग  ate  सरकार  शौर  भारतीय  स्टीट बैक  से  चण्डीगढ़  सहित  विभिन्न

 केन्द्रों  में  नये  स्थानीय  मुख्य  कार्यालय  खोलने  की  मांग  की  गयी  है  अ्रोर  उस  पर  विचार  भी  किया

 गया  है  ।  जक  ने  सुचित  किया  है  कि  और  अधिक  मंडल  कार्यालय  खोलते

 at  फिलहाल  उसका  कोई  विचार  नहीं  है  |

 विवरण

 भारतीय  स्ट  बैंक  के  9  स्थानी  मुख्य  कार्यालयों  में  से  प्रत्येक  के  नियंत्रणाधीन  शाखाओं  ग्रौर

 कार्यालयों  की  संख्या  30  की  नीच  लिय  अनुसार

 क्रम  संख्या  स्थानीय  मख्प  कार्यालय  का  स्थान  निपंत्रणाधीन  उप
 नियंत्रणाधीन

 शाखा्रों

 संख्या  कार्यालयों  की  संख्या

 mene

 बंगाल  ह  409  140

 बम्बई  298  88

 मद्रास  113 351

 दिल्ली  417  272

 कानपुर  330  142

 88 अहमदाबाद  181

 हैदराबाद  257  138

 भोपाल  चे  201  107

 177 पटना  214

 ह

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  पूंजी  faz

 1895.  श्रो  नरेन्द्र  कम  | क  क है tT  ot  थी  :aytfaa  aa ही  3.  बताने  की  कृपा  करगे  कि

 > क्या  जीवन  बीमा  निगम  के  गठन  के  समय  5  करोड़  रुप  के  प्रारम्भिक

 मूल  नितेश  पर  सरकार  को  निगम  से  लाभ  में  से  श्रपने  भाग  के  रूप  में  ६.21: ह  तक  30.6

 करोड़  रुपये  प्राप्त  हो  चूरे

 क्या  वैधानिक
 arfirsatrt ह दि किच है  के  कारण  नवीन  जीवन  बीमा  निगम  केवल  कम  लाभ

 देने  वाली  सरकारी  परियोजनाश्रों  में  ही  धन  लगाता  है  ak  इस  प्रकार  इसका  लाभ  कम

 रहता  शौर
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 27  अ्रगस्त  1976  लिखित  उत्तर

 क्या  प्रशासनिक  लागत  में  धीरे  धीरे  वृद्धि  हो
 रही

 है  ग्रौर  इन  सब  का  प्रभाव

 यह  है  कि  जीवन  बीमा  निगम  पालिसी  होल्डरों  के  बोनस में  वृद्धि  नें  अथवा  प्रीमियम

 सरकार  की की  दरें  कमः  करने  में  अ्रसफल  रहा  है  ate  यदि  तो  इस  बारे  में

 प्रतिकिया  है
 ?

 वित  मन्त्रालय  सें  उपमन्त्री  (attest  सुशीला  जीवन  बीमा  निगम

 1956  की  घारा  28  ha  ऐसे  लाभ  का  95  प्रतिशत  या  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  स्वीकृत  इससे  भ्रधिक  प्रतिशत  निगम  के  जीवन  बीमा  पालिसी  होल्डरों  के  नाम  निर्धारित

 कर  दिया  या  उनके  लिए  सुरक्षित  रख  दिया  जाता  है  श्रौर  यदि  कोई  भझ्रौर  समायोजन  करना

 निगम  विभिन्न हो  तो  उसके  बाद  शेष  रकम  वेन्द्रीय  सरकार  को  दी  जानी  होती  है
 ।

 मूल्यांकनों  के  भ्रनसार  लाभों  की  राशि  का  95  प्रतिशत  जीवन  बीमा  पालिसी  होल्डरों  के

 नाम  निर्धारित  करता  रहा  है  त्रौर  31  1973  तक  किए  गए  विभिन्न  मूल्याकनों

 के  अनसार  ्रौर  इसी  तारीख  तक  बकाया  एक  रकम  को  कर  लाभ  की  पांच  प्रतिशत

 राशि  30.6  करोड़  रुपए  होती  है  ।

 किसी  भी  जीवन  बीमा  कम्पनी  द्वारा  पूजी  लगाये  जाने  का  मूलभूत  सि

 यंह  होता  कि  पूंजी  की  सुरक्षा  का  ध्यान  रखते  हुए  उससे  ofa  से  श्रधिक  लाभ  कमाया

 जाए  श्रौर  इस  प्रकार  लगाई  गयी  पूंजी  से  वांछनीय  सामाजिक  उद्देश्यों  की  पूर्ति  होती  हो  '।

 जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  पजीਂ  लगाए  जाने  के  सम्बन्ध  में  जो  निर्देशक  सिद्धान्त  बनाए  ग

 हैं  व  इन्हीं  सिद्धान्तों  के  श्रनुरूप  है  ale  मोटे  तौर  पर  उसी  कानूनी  व्यवस्था  वे  समान  हैं

 जो  wage  जीवन  बीमा  कम्पनियों  द्वारा  के  qe  लगाई  गई  पूंजी  पर  लाग

 होती  थी  ।  इन  निदशक  सिद्धान्तों  के  waar  जीवन  बीमा  निगम  को  अपनी  नियंत्रित

 निधि  में  होनें  वाली  वार्षिक  वृद्धियों  की  रकम  का  कम  से  कम  75  प्रतिशत  सामाजिक  क्षेत्र

 लगाना  होता  है  जिसमें  से  कम  से  कम  50  केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों

 की  farattteat  में  लगाना  होता
 है  ।  इस  प्रकार  लगाई  गई  पंजी  से  भ्रपक्षाकृतਂ  जो

 आमदनी  होती  उस  पर  ऐसी  यूजी  से  पूरे  किए  जाने  सामाजिक  प्रयोजनों  को  ध्यानਂ

 में  रख  कर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 जीवन  बीमा  निगम  '  द्वारा  1957  में  बन्दोबस्ती  बीमे  के  लिए  प्रति  हजार

 12.  80  रुपए  र
 श्राजीवन  के  लिए  प्रति  हजार  16.  00  रुपए  के  हिसाव  से  बोनस

 feat  जाता  था  ।  श्रबन  यह  रकम  धीरे  धीरे  बढ़  कर  17.60  सपए  और  22.00.

 हो  गई  ।  किन्तु  निगम  के  खर्चों  पर  कीमतों  के  बढ़ने  का  ब्रा  असर  पड़ने  ५  कारण

 1969  से  इस  रकम  को  शरर  नहीं  बढ़ाया  जा  सका  ।  इसके  मृत्यु  दर  में  कमी

 a  कारण  जो  अत भव  प्राप्त  हुआ  है  उसका  लाभ  भीं  ata  कराने  वालों  को  दिया  जा

 है
 निंगम  उन  लोगों  का  बीमा  कर  रहा  है  जिसका  पहले  नहीं  जाता  था

 या  जिनका  कुछ  शर्तों के  साथ  किया  जाता  था  ।  जीवन  बीमा  निगम  काफी
 विचार-विमशं  के  विना  लाभ  की  कुछ  बीमा  पालिसियों  की  दरें  भी  घटा  दी
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 Written  Answers  August  27;  1976

 नाय

 agit  पिछते  कुछ  वर्वों  में  जीवन  बीमा  निगम  को  मृत्युदर  के  कम  होने  ate  निगम

 द्वारा  लगाई  गई  पूंजी  पर  श्रधिक  श्रामदनी  होने  से  काफी  फायदा  gars  लेकिन  लाभ  सहित
 ५

 बोमा  पालिसियों  प्रोनियमों  में  कमी  करना  या  बोनत  की  दरें  बढ़ाना  सम्भव  तही  हो

 सका  क्पोंकक  भ्रत्य  बातों  के  साथ  साथ  कोमतों  के  बड़ने  के  कारण  निगम  के  प्रबन्ध  व्यय

 में  तेजो  से  alg  हो  जाने  के  परिगामस्वरूत  यह  फायदा  बराबर  हो  गया  है  ।  श्रापात  स्थिति

 को  के  कारण  अर्थ-व्यवस्था  में  स्किरता  झाई  है  wie  जोवन  बोमा  निगम  में  श्रतुशासत

 और  उत्पादकता  में  सुधार  हुन  है  लेकिन  बॉमांकन  द्वारा  इसे  तभी  हिसाब  में  लिया  जा  सकता

 है  जत्र  सुधार  को  यह  cafe  स्थायो  हो  जाए  ।  जब  तक  निगम  को  खं  इकतर

 नहीं  हो  जाता  तत्र  तक  जीनत  बोना  निगम  ने  लाभ  वालों  पालिसियों  के  प्रीमियमों  की  दरें

 खटाने  क॑  सवाल  पर  विवार  करना  स्थगित  कर  दिया  है  ।  सरकार  को  em  है  कि

 जेपे  हो  एव  करना  व्यवहार  इस  मामले  पर  बिचार  करेगा  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  गैर-सरकारी  उद्योग  को  सीमेंट के
 Fate  की  maa

 1896.  श्री  नरेन्द्र  कुतार  साँबी :
 :  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें

 मे
 किः

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  गैर  सरकारी  उद्योग  को  कुछ  शर्तों  पर  सीमेंट

 का
 निर्वात  करने  की  श्रनुमति  दे  दी

 यदि  इस  ता  इस  उद्देश्य  हेतु  कया  शर्तें  निर्धारित  को  गई  द्रौर

 यह  योजना  कैसी  चल  रही  है  ?

 वाणिज्य  मस्त्रालय  में  Sara!  विश्वनाथ  प्रताप  fag):  जी  नहीं  ।
 सीमेंट

 के  निर्वात  के  लिए  राज्य  व्यापार  fare  मी  भी  एक  भा  त्र  मार्गीकरण  एजेंसी  के  रूप  में

 कार्य कर  रहा  है

 wat  प्रश्न  नहीं  उठते

 एयर
 = ferrrtf  बटा द  है  ब  VOMat  नागे  चलाया  जाना

 1897.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  ata se  क्या  qazq  शर  नागर  विमानन  dat  यहँ  बताने

 की  कृपा  करेंगेकि  :

 क्या  इस  समय  एक  लाख  से  कम  श्राबादी  वाले  शहरों  st  विभान  सेवा  से
 are  नहीं  है  ;

 (@)  यदि  हां  तो  कया  इन  स्थानों  के  यात्रियों  को  पूरा  करने
 के  लिये  सरकार  ने  छोटी  एयर  टक्सियों  चलाने  की  संभाव्यता  पर  विचार  far  wiz

 यदि  तो  इस  बारे  में  बनाई गई  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं ?
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 उत्तर 5  1898  )  — ee

 ager  ale  नामर  विमानन  मन्त्री  सज
 बहाइुर

 )  इंडियन  एयरलाइस

 कारपोरेशन
 के

 प परिचालन  यातायात  की  मांग  पर  निभर
 ।

 जनसंख्या  पर  नहीं

 पोर्ट  तेजपुर  जैसे  ऐसे  स्थानों  के  लिये

 भी  feats  सेवाश्रो  का  परिवाल्न  कर  रही  हैं  जिनको  जनसंख्या  एक  लाख  से  कम
 है

 ।

 लिए ate  छोटे  नगरों  के  बीच  विमान  aaTat  को  व्यवस्था  करने

 भ्रथी  विशेष  स्कीम  तैयार  नहीं  की  पथी  है  ।  छोटे  नगरों  को  उपयुक्त  छोटे

 विमानों  द्वार  विमान  सेवा  से  जोड़ने  की  संभावना  का  श्रध्ययन  किया  जा  रहा  ।

 भारत  में  चाय  उद्योगों  की  स्थापन

 1898.  1...  पी०  गंगादेव  क्या  वाणिज्य  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  से से  निर्यात  होने  वाली  सारी  चाय  को देश  में  ही  ब्लेंड  नहीं  कि

 जाता

 भ्रौर (a)  afc.  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 iy
 (  च्  )  देश  में  रोजगार  के  waar  बढ़ाने  तथा  विदेशी  दा  की  प्रत्यक्ष  प्राय  को  बढ़ाने

 के  fax  भारत  में  चाप  ब्लेंड  श्रायोग  स्थापित  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  हैं
 ?

 बाणिज्य  मन्त्रालय  में  SAH  ब्रिदवनाथ  प्रताप  fee) :  तथा  (a)  चाय

 की  सप्लाई  विदेशो  में  झ्रायातकों  को  उनकी  एवं  विशिष्टियों  फे  श्रनुसार  की  जाती

 है  भधिकांश  आयातक  देशों  के  पास  safer  की  अपनो  सुविधाओं  हैं  ate  वे  fafart

 उद्भूनों  को  चाय  को  कीसतो  के  स्थानीय
 उपभोक्ताओं

 की  रुचिएवं  पसन्द  क

 ब्लेंड  तथा  geet  में  बन्द  करते  हैं  ।  हमारे  चाय  के
 ने

 निर्यातों  में  केवल  25  प्रतिशत  निर्यात

 ही  ब्लैंडेड  चाय  की  शकल  में  होते  हैं  ।

 चाय  ब्लॉडिंग  के  क्षेत्र  मे  भारत  के  पास  पर्याप्त  विशेषज्ञता  है  सरकार  पैकटों

 वाली  थैलियों  वाली  चाय  तथा  तुरन्त  चाय  जैसे  चाय  के  संसाधित  किये  एवं  तैयार

 उत्पादों  के  निर्धातों  में  सुधार लाने  के  लिए  प्प्देम  उठा  रही  है  ताकि  चाय  से  लगभग  निर्यात

 भराय  बढ़ाई  जा  सके  ।  इसी  उद्देश्य  से  भारतीय  चाय  व्यापार  निगम  नामक  एक  सरकारी

 क्षेत्र  के
 निगम

 की  स्थापना  पहले  ही  को  जा  चुकी  है  सरकार  ने  इन  मदो  को

 परम्परागतਂ  के  रूप  में  बर्गीकृत  फिया  है  ate  इन  मदों  के  fata  को  नकद  मुग्नावजा
 उत्पोदन  शुल्क  पर  पेकिंग  समग्री  पर  शुल्क  की  श्रायात  पति  मशीनों

 एवं  सामग्रो  arf  के  श्रायात  के  जिए  snare  की  अ्रतुमति  जैसे  विभिन्न  प्रकार  के  प्रोत्साहन
 दिये गये  हैं  ।  इन  सुविधाओं  से  निःसन्देह  नई  फर्मों  को  इस  क्षेत्र  में  प्रवेश  करने  के  लिए

 प्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 111



 Written  Arswers  Bhadra  5,  1898  (Saka

 गरीब  लोगों  को  उपभोग सः
 MAUS  गायों  को  पुरा  करने  के  लिए  पंवाघन  जुटाने  हेतु

 राज्यों  को  ऋण

 1899.  श्री  ro  गंगादेव  क्या  fra  मंत्री  यह  बताने  की  sar  करेंगे  कि

 क्या  Re  सरफार  का  विचार  राज्य  सरकारों  को  समाज  के  निर्धन  वर्ग  की

 उपभोग  सम्बन्धी
 ग्रावश्यकताओं

 को  पूरा  करने  के  लिए  श्रपेक्षित  संसाधनों  का  दो-तिहाई

 भाग  जुटाने  हेतु  ऋण  देने  का

 यदि  तो  उपभाग  ध्याਂ
 a  a  प्रदान  न'रते  aracerr cs  दि  क  ad  rene ७  ६  बप  दि देवि  ह  दिह  ०  बद्  |...  ह

 किप  ग्ण  क्या  att

 )
 |  /  क्या  एसी  कोई  श्रारक्षित  निधि  बनाई  जायेगी  जिसमें  केन्द्र  तथा  राज्यों  का

 बराबर  भाग  होगा
 !

 राजरव  aie  बेकिंग  विभाग  में  प्रभारी  राज्य  मन्त्रों  प्रणव  कुमार  मुखर्जों )

 ग्रामीण  क्षेत्र  के  अपेक्षाथा  निधेन  वर्गों  की  we  उपभोग  ऋण  को

 हो

 एताए

 उस  क्षेत्र  gaia ग्रे  क्षेत्र  को  जो सहकारी  समित्यिं  द्वारा  पुरी  नहीं  की  जा  सकती

 ग्रावश्यकताएं  हैं  उन्हें  पुरा  करने  के  लिए  stay  दो  तिहाई  भाग  को  पूरा  करत

 के  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों  को  ऋण  देने  के  प्रस्ताव  के  व्योरे  पर  सरकार

 अभी  विचार  कर  रही  है  ।

 अपेक्षित  qui  ग्रनबन्च  में  दी  जां  रही  है  ।

 दिये  गये  शुद्ध  उपयोग  ऋण  के  10 प्रतिशत  भाग की  जोखिम  कों  व्यापत  करने

 के  लिए  एक  निधिਂ  बनाने  का  प्रस्ताव  है  इसमें  केन्द्र  गौर  राज्यों  का  बराबर  का  हिस्सा

 होगा ।

 विवरण

 उपभोग  ऋण  विशेषज्ञ  समिति  के  श्रनुसार  शुद्ध  उपघोग  ep  को

 व्यवस्था  करने  के  मख्य  सिद्धांत  निम्नलिखित  हैं

 ग्रामीण  क्षेत्रों के  जिन  निर्धन  वर्गो के  पास  बिलकुल  भूमी  नहीं है  श्रथवा  1.  50

 एकड़  की  जोत  उनकी  शुद्ध  के  लिय  ऋण  की  व्यवस्था

 की  जाएगी  ।  किन्तु  जिन  व्यक्तियों  पास  0.50  एकड़  से  5  एकड़  तक  की

 जोत  है  उन्हें  उपभाग  ऋण  देने  पर  के  उत्पादन  रण  की  अवश्कताओओं  के

 विचार  विया  उ.एगा  ।
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 2.  जिन  प्रयोजनों  के  लिए  ौर
 लि

 जिंस  प हैं दि ह  तक॑  उपभोग  ऋण  की  व्यवस्था  जाएगी

 वे  निम्नलिखित

 aon

 ऋणग  की  किस्म  की  गई  ऋण  सीभा

 ee  ——

 ETT  और  उसके  परिवार  के  सदस्यों  की arf चिकित्सा  का  eq  250—/%o

 स्कूल  की  शिक्षा  का  व्यय  100/-%o

 विवाह  का  व्यय  250/-%o

 दाह  संस्कार  और  WHAT z व्यय

 (=)  समाज  के  कुछ  वर्गों
 में

 शि
 att

 ~

 यं
 शारे

 जाने  वाले  धार्मिक

 संस्कारों  का  व्यय  .

 3.  ऋण  का  अधार  ग्रावश्यकता  होगी  श्रौर  वह  BATT  की  भुंगतान  करने  की  क्षमता

 के  अनसार  दिया  जाएगा

 अथंक्षम  एककों  में  संगठित  प्राथमिक  कृषि  ऋण  क़बिक  सेवा  समितियां  arc

 जनजाति  क्षेत्रों  की  बड़े  श्र  कार  की  बहुउदेयीय  सम्तियां  उपभीग  ऋण  देने  का
 कारोबार  करने  की  मुख्य  एजेसिया  होंगी  ।  वाणिज्यिक  बैकों  BIZ  क्षेत्िय-ग्रामीण

 बकों  को  भी  उपभोग  ऋण  की  व्यवस्था  उसी  प्रक़ार  करनी  चाहिये  जिस  प्रकार

 सहकारी  समितियां  करती  है  ।

 एयर  इण्डिया  द्वारा  वी०  एच०  एफ०ਂ  संचार  व्यवस्था  में  feu  गया  संघार

 1900.  श्री  पी०  गंगादेव  पयटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा
 करेंगे कि  :

 क्या  एयर  इंडिया  ने  aaa  07  विभानों में  लगी  '  वी०  एच०  एफ ०  संघार

 व्यवस्था  में  कोई  सुधार  किया  है  :

 यदि
 तो

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  विदेशी  मुद्रा  में  rae  हुई  है  :  ot

 यदि  तो
 इसके  बारे  में  क्या

 aden  शर  नागर  विमानन  मंन्त्री  राज  :.  से  st  ato

 एच०  एफ ०  संचार  प्रणाली  पर  25  के ०
 एुच०  जैड  चैनल  ग्रंतराल  की  भावी  श्रावश्कताओं

 की  पूर्ति
 करने  के  लिये  एयर  इंडिया  को  17000  ayciat “~  डालर  प्रति  विभान  की  दर  से

 07  के
 धि

 बदले  बोइंग  भास्टर  चैंज  देने  की  पेशकश  हुई  थी  |  बोइंग  विमान  के  ene fratatat  ने  800  srrciey

 डालर  की  लागत  से  प्रत्येक  वी  ०एच०  एफ०  नियंत्रण  पेनल  को  भी  बदलने  का  दिया  है  ।

 एयर  इंडिया  ने  श्रपने  ही  एक  नयी  afea . ]  का  विकास  किया  है  जिससे  बोइंग  मास्टर  जेसे

 परिणाम  उपलब्ध  x fea  गये
 नियंत्रण  स्विच

 को
 बदल  कर  वर्तमान  नियंत्रक  पेनलों  में

 भी

 सुधार  किया  गया  था  जिन  पर  प्रत्येक  पर  200  प्रभरीकी  डालर  का  खर्चा  श्राया  |  इसके

 स्वरूप  लगभग  दो  लाख  अमरीकी  डालर  की  घिदेशी  मुद्रा  की  बचत  हुई  ।
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 मारतीय  alaiira  faa  निगम  तथा  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बेक  के
 पास

 वित्तोय  सहायता

 वो  लिये  श्रनिर्णीत  पड़े  श्रावेदन-पत्र

 1901.  श्री  एस०  AlTo  ararsty  राजस्व  श्रौर  बेकिंग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 भारतीय  श्रौयोगिक  वित्त  निगम  तथा  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बैंक  के  पास

 वित्तीय  सहायता  के  लिये  1  1975  को  कितने  x Wat  पत्न  श्रनिर्णीतਂ  थे  ale  वष  1975-76

 तथा  चालू  at  में  30  जून  तक  कितने  कितने  ares  पत्र  प्राप्त  हुए

 निर्माण  की  जाने  वाली  वस्तुयें  ग्रपवार  कौन  कौन सी  है  ;

 वर्तमान  क्षमता  के  विस्तार  नये  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  कितनी  धन

 राशि  मांगी  गयी  है  ;

 कितने  areca  पत्र  तथा  कितनी  धन  राशि  मंजूर  की  गयी  ;  ak

 wa  तक  वास्तव  में  कितनी  राशि  बांटी  गयी  ?

 राजस्व  शौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मन्त्री  प्रणव  कुमार  :  (#)

 से  (=)  :  भारतीय  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  के  सम्बन्ध  में  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  श्रौज  2

 में  तथा  भारतीय  श्रौर्योगिक  विकास  बैंक  संबंधी  सुचना  संलग्न  विवरण  3  atc  में  दी  जा
 रही  है

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल

 sen  स्वीकृति  श्र  वितरण  के  बीच  एक  अ्रपरिहाय  समयावधि  है  जो  सहायता  के  वास्ते

 पुत्र  शर्तों  के  परिवतेतीय  ऋण  के  लये  सरकारी  श्रतूमति  की  प्राप्ति  संपत्ति  के  स्पष्ट

 घिकार  के  प्रतिपादन  जैसे  विभिन्न  कारणों  पर  निर्भर  होती  है  ।  साथ  ही  ag  भी  उल्लेखनीय

 है  कि  यह  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  हुई  प्रगति  के  श्रनुरूप  किस्तों  में  दो  जाती है
 ।

 Development  of  Mica  Trade

 1902.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to
 state  the  prospects  of  mica  trade  in  India  and  the  action  being  taken  by  Government  for  further
 development  of  this  trade  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap
 Singh):  The  Government,  through  the  Department  of  Electronics  and  Central  Glass  Cera-
 mic  Research  Institute,is  endeavouring  to  find  new  ene-uses  for  mica.  All  requests  for

 foreign  collaboration  for  setting  up  mica  manufacturing  plants  are  considered  on  merits.
 The  export  policy  of  micais  also  kept  under  constant  review  with  a  view  to  improving  mica
 trade  within  the  country.

 प्राकृतिक  रबड़  को  उत्पादन  लागत  के  बारे  में  प्रतिवेदन

 1903.  श्रीमसी  भार्गवी  तनकप्पत  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्राकृतिक  रबड़ का  पुनरीक्षत  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  करने  का  प्रश्न  काफी

 समय  से  सरकार  के  विचाराधीन है  ;
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 सभा  पटल  पर  रखे  पत्र
 धणा

 क्या  रबड़  बोड  ने  प्राकृतिक  रबड़  की  उत्पादन  लागत  के  ar  मे  अरपना  प्रतिवेदन

 सरकार  को  दे  दिया  है  ;

 यदि  तो  कंब  ;  झर

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  aha  निर्णय  ले  लिया  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  मं  SIATAT  विश्वनाथ  प्रताप  faz)  (  )  a  (7)  :  रबड़  बोड़े

 ह  ०  2 जे  कच्चे  रबड़  की  उत्पादन  लागत  एवं  कीमत  श से  सम्बन्धित  रिपोर्ट  aah  हाल  ही  में  प्रस्तुत  की

 जी  नहीं  ।

 SSD

 सभन्पटल  पर  TS  गये

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 कपास  farexar  1976

 वाणिज्य  मन्त्री  (to  डी०  पी०  :  मैं  वस्तु  1955  की

 थारा  3  की  उपधारा  (6)  के  wana  निम्नलिखित  ग्रधिमुचनाओओं  तथा  संस्करण )

 की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  — a

 कपास  नियंत्रण  1976  ज़ो  दिनांक  12  1976  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रघिसुचना  संख्या
 सा

 ०श्ा०  1935  में  प्रकाशित  हम्ना  था

 कपास  नियंत्रण  संशोधन  1976  जो  दिनांक  31  1976

 के  भारत  के  राजपत्र  में  संख्या  सां  ITTo  में  प्रकाशित  gar

 सिप्रा
 लय  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल

 साद्य  परिष्करण  उद्योग  विकास  परिषद  के  ad  1971-73  के  प्रतिवेदन  को  सभा-पटल  पर  रखने

 में  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  विवरण

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  बी०  पी०  :  मैं  खाद्य  परिष्करण  उद्योग
 विकास  परिषद्  के  वर्ष  1971-73  के  प्रतिवेदन  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  wast  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 बप्रंथालय  में  रखा  गया  ।
 देखिए  संख्या  एल०  टी०  1.  1246/76]
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 निक्षेप  बीमा  बम्बई et  ad  1975  का  विलम्ब  का  कारण  बतान  वाला

 विवरण  सहित  सीमा  शुल्क  श्रधिनियम  और  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  नियम  तथा  fara

 कर  (sat  संशोधन  1976  के  weenie  विलम्ब  का  कारण  बताने  वाले

 विवरण  सहित  गुजरात  विक्रय  कर  श्रधिनियम  के  अन्तर्गत  श्रघिसुचना  तथा  विलम्ब  का

 बताने  वाले  विवरण  समेत  तमिलनाडु  चिट  फड़  के  श्रस्तगंत  श्रघिसूचना

 राजस्व  श्र  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मन्त्री  प्रणव  कुमार  :  मैं  fare

 लिखित  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  निक्षेप  बीमा  निगम  1961  की  धारा  32  की  उपधारा  (2)

 अ्रन्तर्गत  निक्षेप  बीमा  बम्बई  के  31  1975  को  समाप्त  हुए

 वर्ष  के  कार्यकरण  के  प्रतिवेदन  (fara  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा

 लेखा
 परी  क्षित

 लेखे  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या
 एल०  टी

 ०  11247/  76]

 (2)  सीमाशुल्क  1962  की  धारा  159  के  भ्रन्तगंत  निम्नलिखित  afa—

 सूचनाओं  तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  me

 Aroarofio  जो  दिनांक  2  1976  के  भारत  के

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी

 सा०्सां०नि०  जो  दिनांक  9  1976  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 सा०सां०नि०  जो  दिनांक  18.  1976  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ॥

 [wataa  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  दी०  11248/76]

 (3)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944  के  अन्तगंत  जारी  गई  श्रधिसुचना

 संख्या  सा  ०सां०नि०  तथा  sat  at  wate

 दिनांक  1  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्राकशित  हुई  थी  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  प्रिंथालय  में  रखा  गया  देखिए  संख्या  एल०टी ०

 11249/76]

 (4)  दिल्ली  विक्रय  कर  afafaaa  1975  की  घारा  72  के  झन्तगंत  दिल्ली

 freq  कर  1976  (faet  की  एक

 प्रति  जो  दिनांक  22  1976  के  दिल्ली  राजपत्न  में  श्रघिसुचना  संख्या

 एफ़  में  प्रकोशित  हुए  थे  ।

 (at)  उपर्युक्त  श्रघिसूचना  को  सभा  पंटल  पर  रखने  में  हुएं  विलम्ब  के  कारण  बताने

 ara  एक  विवरण  तथां  dit  ।  [warez  में  car
 wat  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  11250/76]
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 ह  अझगछत  1976  सभा  पटल  पर  रब  गये

 (5  )  गुजरात  संबंध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  12  ara,  1976

 को  उ्शरो  की  गई  उद्घोषणा  खण्ड  के  साथ  पठित  गुजरात

 far  कर  1969  की  धारा  49  की
 उपधारा  (3)  के  अ्रन्तगंत

 pe

 संख्या  एच०  एन०  52)  जी०  एस०  eto  1076/

 49)-(49)  do  एच ०  की  एक  प्रति जो  दिनांक  28  1976 के  गुजरात

 सरकार  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके  द्वारा  दिनांक  29  श्रप्रल

 1970  की  झधिसुचना  संख्या  एच०  एन०  627)  जी०  एच०  ढाण०

 1070/  49)  में  कतिपय  संशोधन  किया  गया  है  ।

 उपर्युक्त  अधिसूचना  का  हिन्दी  संस्करण  सभा प  पर  न  रखे  जाने  के  कारण

 बताने  वाला  विवरण  तथा  क अ्रंग्रेंजी  में  रखा  गया

 देखिए  संख्या

 (6)  तमिलनाडु  राज्य  के  संबंध  में  द्वारा  दिनांक  31  जनवरी

 1976  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित

 तमिलनाडु  fae  gos  1961  की  धारा  63  की  उपधारा  (4)
 के  अन्तरगत  अधिसुचना  संख्या  जी०  ग्रो०  एम०  620  तथा  wast

 संस्करण  )  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  26  1976  के  तमिलनाड  सरकार

 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 उपयुक्त  म्रघिसुचना  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  -  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने

 वाला  एक  विंवरण  तथा  अंग्रेजी  )  प्रंयालय  में  रखा  गया

 देखिए  संख्या  एल०टी०  11252/76]

 लखा  परोक्षित  लेखे  समेत  निर्यात  निरीक्षण  परिषद  श्रीर  mhacit  का  वर्ष  1974-75  का

 वार्षिक  चाय  बोड़ें  के  वब  1973-74  के  लेखा  परीक्षित  लेखे  सम्बन्धी

 निर्यात  प्रकार  frag  तथा  1963  टेक्सटाइल  समिति

 को  faa,  1976  के  श्रस्तगंत  ak  तमिलनाडु
 कपड़ा  निगम  मद्रास  को  ad  1974  की  समीक्षा  *प्रलिवदन

 वाणिज्य  मन्वालय  में  Sq-TeAY  fazaaTa  प्रताप  :  मैं  निम्नलिखित  सभा-पटल  पर

 नखता हू  :

 (1)  निर्यात  प्रकार  नियन्त्रण  और  1964  के +  लियम  16

 (3)  के  परिषद्  we
 प्रभिकरणों

 के  वर्ष

 1974-75  (ua)  भ्र  sramatfira  Sted

 तथां
 |
 wast  प्रति

 में  रखा  गया
 ।

 देखिएः  संख्या  11253/76]
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 (2)  चाय  ate  के  वर्ष  1973-74  के  लेखे  सम्बन्धी  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  (farer

 तथा  ्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  तथा  लेखे  का  विवरण  |

 [weaTaat  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  alo  11254/76]

 (3)  निर्यात  (TT a  प्रकार  नियन्त्रण  तथा  1963  की  धारा

 17  की  उपधारा  (3)  के  श्रन्तगंत  निम्नलिखित  श्रधिसूचनाश्रों  तथा

 मंग्रेजी  की  एक-एक  प्र

 जूतों  का  निर्वात  दूसरा  संशोधन  1976  जो  दिनांक  19

 1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधघिसुचना  संख्या  To FTO  2129  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 शअकार्बंबिन  रसायन  का  निर्यात  संशोधन  1976  जो

 दिनांक  10  1976  के  भारत  के  में  अधिसूचना  संख्या  सा०

 ato  2559  में  प्रकाशित हुए  थे  ।  [araraa  में  रखा  tat  ।

 संख्या  एल०  eto  11255/76]

 (4)  टैक्सटाइल  समिति  1963  की  धारा  22  की  उपधारा  (3)  के

 अ्रन्तर्गत  टेक्सटाइल  समिति  को  श्रपील  1976  (fart¥

 तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  19  1976  के  भारत

 के  राजपत्र  में  श्रधिसूचना  संख्या
 सा  oatofto  296  में  प्रकाशित  हुए  थ

 [wraTad  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी०  11256/76]

 (5)  तमिलनाडु  राज्य  के  संबंध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  दिनांक  31  1976  को

 जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खंड  के  साथ  पठित  कंपनी

 1956  की  धारा  की  उपधारा  (3)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  पत्नों  कीः

 एक-एक  प्रति  :--

 )  तमिलनाडु  कपड़ा  निगम  मद्रास  के  31  1974  को

 समाप्त  हुए  वष॑  के  कार्यकरण  की  तमिलनाडू  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 [  में  रखा  गया  ।  देखिए  deat  एल०  gto  11257/786]

 (a)  तमिलनाडु  कपड़ा निगम  मद्रास का  31  1974  को  समाप्त

 हुए  वर्ष  का  वाधिक
 लेखापरी  क्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 लेखापरीक्षक की  fecaforai. |  [wate a मं  रखा  गया  ।  देखिए  deny

 एल०  Zto  11258/76] j
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 5  1898  )
 —————  ee

 राज्य  सभा  से  aay

 गर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  aeat  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS’  BILLS  AND  RESOLUTIONS

 का्यवाही--सारादा

 श्री  जी०  जी०  स्वेल  (eaeretarat  :  मैं  गर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा

 संकल्पों  संबंधी  समिति  की  चालू  सत्र  के  दौरान  हुई  ate  बेठकों  के  कार्यवाद्ी-सा रॉश

 सभा  पटल  पर  रखता  हुं  ।

 सदस्यों  की  श्रनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  ABSENCE  OF  MEMBERS

 कार्यवाही-सार द

 श्री  वेकारिया  (arg )  :  मैं  सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  श्रनुपस्थिति  संबंधी  समिति  की

 25  1976  को  हुई  बठव  की  कार्यवाही--सारांश  सभा  पटल पर  रखता हूं  ।

 of  LR  ees  ic

 राज्य सभा  से  aaa

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 महासचिव  :  श्रीमन्  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेशों
 की  सुचना

 देना है  :--

 राज्य  सभा  26  1976  की  अपनी  बैठक  में  लोक  सभा  द्वारा  24

 1976  को  पास  fara  गये  बनें  कंपनी  श्रौर  इंडियन  ary  कंपनी  (  राष्ट्रीयकरण )

 1976  से  बिना  किसी  संशोधन  सहमत हुई  है  ।

 कि  राज्य  सभा  26  1976  की  अपनी  बैठक  में  त्रैथवेट  एंड  कम्पनी
 )

 लिमिटेड  (saamtt  का  ह शूज न  श्रौर  श्रन्तरण )  विधेयक  1976  से  बिना  किसी

 सहमत  हुई  है  ।

 कि  राज्य  सभा  को  लोक  सभा  द्वारा  24  1976  को  पास  किये  गये

 विक्रय  कर  र  विधेयक  1976  के  बारे  में  लोक

 सभा  से  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी हैं  ।
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 Public  eae  Committee  Bhadea  $,  1898  (Saka)

 —

 सभा  की  बैठकों से  सदस्यों  et  घ्रनुपस्थिति
 की  श्रनुमति

 LEAVE  OF  ABSENCE  OF  MEMBERS  FROM  SITTINGS  OF  HOUSE

 meat  महोदय  :  सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  भ्रनुपस्थिति  संबंधी  समिति  ने  qty

 प्रतिवेदन  में  यह  सिफारिश  की  है  कि  निम्नलिखित  सदस्यों  की  प्रतिवेदन  में  सुचित  nafaat  के  लिए

 सभा  की  बैठकों  से  श्रनुपस्थिति  की  अनुमति  प्रदान  की  जाए

 (1)  श्री  पी०  गंग  रेड्डी

 (2)  श्री  भागीरथ  भंवर

 (3)  श्री  मुश्तियार  सिंह  मलिक

 (4)  श्री  ए०  Ho  गोपालन

 श्री  राम  घन (5)

 (6)  श्री  मोरारजी  ग्रार०  देसाई

 (7)  डा०  जीवराज  मेहता  /

 (8)  श्री  ज्योतिमंय  बसु

 (9)  श्री  फूल  चंद  वर्मा

 (10)  श्री  सी०  चित्ति  बाबू

 (11)  मुरासोली  मारन

 (12)  श्री  समर  गुह

 (13)  श्री  गुरदास  fag  बादल

 क्या
 सभा  श्रनुपस्थित  रहने  की  nats,  जैसी  समिति  ने

 सितल
 की  प्रदान  करती है

 ?

 UTA  सदस्य :  हां

 Heyey  महोदय :  :  सदस्यों  को  तदनुसार  सुचित  कर  दिया  जाएगा  |

 ert  ee  Oe  eer

 लोक  लेखा  समिति

 COMMITTEE

 224  at  प्रतिवेदन

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  :
 मैं  भारत  कें

 परीक्षक  के  वर्ष  1972-73  के  प्रतिवेदन--संघ  सरकार  में  सम्मिलित  रेलवे

 सें  साप bs | rat  प्ब्च at संचालम
 झोर  व्यय  पेराग्राफों  पर  लोक  लेखा  समिति  का  प्रतिवेदन

 श्रस्तत ्
 करता हूँ
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 27  अगस्त  1976  कावरी  के  जल के  उपयोग  विकास  बार  वंक्तब्य

 Semen’

 ~ werTazt  के  जल  के  उपयोग  तथा  विकास  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE!  USE  AND  DEVELOPMENT  OF  COUVERY  WATER

 छषि
 सिचाई  मन्त्रों  (sit  जगजीवन  राम )t  जेसा  कि  सदन  को  मालूम  ही  कावेरी  के

 जल  का  इस  समय
 पूरा

 उपयोग  किया  जा  रहा  है  ।  इसका  उपयोग  तथा  त्रौर  ara  विकास  करने  के  बारे

 में  केरल  तथा  तमिलनाडु  के  तीन  राज्यों  के  बीच  arta  रहा है  |
 दन

 राज्यों  के  मुख्य

 मंत्रियों के  साथ  1970  से  wae  बैठकें की  गई  हैं  ।

 मैंने  1974  में  इन  तीनों  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  की  एवा  बेठक  शर्योजित  की  थी  ॥

 इसके  बाद  1975  में  एक  श्र  बठक  की  गई  थी  ।  लेकिन  इन  में

 समझौता  नहीं  हो  सका  था  ।  राज्यों  द्वारा  व्यक्त  किए  गए  faaret  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  मामलें

 पपर  तीनों  राज्यों  के  प्रघिका  रियों  के  साथ  र  प्रागे  faarefart  ate  fear  गया  |

 मैंने  25  1976  को  तमिलनाड..के  कर्नाटक  के  मख्य  मंत्री  ग्रौरਂ  केरल  के

 सिचाई  तथा  विद्यत  मंत्रियों  के  साथ  एक  बठक  की  ।  यहँ  बठवां  छ  :  घंटे  तक  चलती  रही  ate

 विमर्श  26  अगस्त  को  भी  जारी  रहा  ।  इस  पेचीदा  मामले  के  संभी  पहलुओं  पर  विचार-विभरे  किया

 भया  ।  विचार-विमशे  के  दौरान  खल  कर  बातचीत  की  गई  ।  प्रत्येक  राज्य  ने  दष्टिकोण  व्यक्त

 किया  जिसे  दूसरे  राज्यों  ने  परस्पर  सहा  यता  की  भावना  से  समझने  की  कोशिश  बातचीत  के

 स्वरूप  एक  ऐसी  सहमति  हुई  जिसे  इन  कुछ  भ्रत्यन्त  पेचीदा  मामलों  के  समाधान  की  fear  में  ऐ

 घटना  माना
 जा  सकता

 ma  में  इस  विषय  पर  तीनों  राज्यों  के  बीच  हुए  समझौते  की

 मुख्य-मुख्य  बातें  बताउंगा  |

 कावेरी  जल  का  वर्तमान  समुपयोजन  671  टी०  एम०  सी ०  हैं  जिसमें  तमिलनाड  द्वारा  489

 टी०  एम०  सी ०,  कर्नाटक  द्वारा  177 टी  ०  एम०  सी ०  भ्रौर  केरल  द्वारा  5  टी  ०  एस०  सी ०  जल  उपयोग

 किया  जाता  है  ।  वर्तमान  श्रायाँकर्टों  को  क्षति  पहुंचाए  बिना  जल  के  वर्तमान  इस्तेमाल  में  किफायत  करने

 की  गुजाइश  जल  के  वर्तमान  इस्तेमाल  में  यथासंभव  श्रधिक्र  किफायत  करनी  होगी  ताकि  इस  प्रकार

 से  बचाए  गए  जल  का  इस्तेमाल  बहुदेशीय  लाभप्राप्त  करने  के  लिए  किया  जा  सके  ।  जल  के

 इष्टतम  उपयोग  ate  साम्यिक  वितरण  की  सुनिश्चित  व्यवस्था  करने  के  लिए  बेसिन  में  स्थित  जलाशयों

 के  समेकित  प्रचालन  ate  जल  की  सप्लाई  के  नियमन  की  श्रावश्यकता  है  ।  एक  सामान्य  वर्ष  में  सिचाई

 के  श्रन्तर्गत  विद्यमान  क्षेत्रों  को  पुर्णतया  सरक्षित  करना  पड़ेगा  कम  वर्षा  वाले  वर्षों  में  उपलब्ध  जल  के

 बंटवारे  का  तरीका  निकालने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  की  एक

 समिति  तत्काल  गठित  की  जाएगी  ।  यह  इस  समय  उपलब्ध  फालतु  जल  की  मात्ना  को  श्रमी

 उपयोग  के  लिए  उपलब्ध  हो  सकती  है  उसको  निर्धारित  समिति  की  fore  तीन  माह  के  अंदर

 मुख्य  मंत्रियों  की  प्रगली  बेठक  में  feared  प्रस्तुत  की  जाएगी  |

 एक  कावेरी  घाठी  प्राधिकरण  का  गठन  किया  जाएगा  |  इसमें  तीनों  राज्यों  का  एक-एक

 सिचाई  इंजीनियर  शामिल  होगा  श्र  he  द्वारा  नामजद  सिंचाई  इंजीनियर  इस  समिद्िं  पम  पक्ष

 होगा  ।  कावेरी  घाटी  प्राधिकरण  के  काय  तथा  fata  नियम  तीनों  राज्यों  के  सचिवों  की  समिति

 हारा  तैयार  किए  जाएंगे  श्रौर  इन  पर  मुख्य  मंत्रियों  की  प्रगली  बैठक  में  विचार  किया  जाएगा  ।

 उपर्युक्त  समझौते  से  परस्पर-सहयोग  तथा  कावेरी  का  सर्वाधिक
 का  रगर

 तरी
 के

 से  विकास

 करने  का  प्रदान  होता  है  ।
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 rv  Committee Business  Adviso  श्यो  WT  August  27,  1976:

 सभा का  कार्य

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE.

 श्रावास  श्रौर  निर्माण  तथा  संसदीय  कार्यमन्त्री  के०  रघुरामेया
 :
 श्रीमन्  श्रापकी  श्रनुमति

 से  मैं  घोषणा  करता  हूं  30  1976  से  श्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  में  निम्नलिखित

 सरकारी  कार्य  लिया  जाएगा

 1.  विचार  तथा  पास  करता  1--

 संविधान  1976  |

 संविधान  की  पंचम  भ्रनुसूची  वि  ES पन्न  नेतर  ,  19761

 केरल  राज्य  विधान  सभा  fae  ae =T"  हसर
 ्  a

 संशोधन
 विधेयक  ।

 2.  झाज  की  कार्यसूची  में  से  बचे  किसी  सकरी  कार्य  पर  विचार  |

 3.  संसद  सदस्यों  के  वेतन  तथा  भत्ते  1976  को

 विचार  तथा  पास  करना

 4.  श्रनुसूचित  जातियाँ  अनुसूचित  जन-जातियां  श्रादेश

 1976
 पर  विचार  तथा  उसे  पास  करना  |

 मेरा  विचार  पेंशन  विधेयक  को  30  या  31  को  पुर  carte  करने  का  है  शर  पहली  को  इस

 पर  विचार  किया  जाएगा
 ।  इस  संबंध  में  मैं  ग्रावश्यक  नियम

 हँटाये
 जाने  की

 ग्रनुमति  चाहता  हूं  ।

 eet ey  et  Ce  eR

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 प्रतिवेदन

 निर्माण  WITaTa wat तथा  संसदीय  कार्य  मन्त्री  ष्क्०  मैं  प्रस्ताव  करता हूं
 :

 यह  सभा  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  प्रतिवेदन  जो  26  1976  को  सभा

 में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत  हो। ही

 इससे  पहले  कि  श्राप  इसे  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखें
 में

 सभा  को  यह  सुचित  कर  दूं  किं  समिति

 ने  seu  बातों  के  साथ  साथ  यह  सिफाशिशि  की  है  कि  लोक  सभा  1  1976  को  भी

 बैठेगी  |

 mea  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है
 :

 *्प्कि  यह  सभा  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  प्रतिवेदन  जों  26
 1976  को  सभा

 में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत
 होंਂ

 ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted
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 5  1898  (era)  कारखाना  विधेयक

 ल

 कारखाना  ( atatreret)  fadag——artt

 Factories  (Amendment)

 चो  समर  मुखर्जी  (east)  धारा  12.0  में  किए  जा  रहे  संशोधन  मालिकों  के  लिए  निवारक

 सिद्ध  नहीं  होगा  ।

 नागदा  स्थित  ग्वालियर  रेयन  एंड  सिल्क  मिल्स  में  सुरक्षा  संबंधी  उपायों  की  सर्वथा  उपेक्षा  की

 तथा  कमंचा  रियों  का  स्वास्थ्य  खतरे  में  है  इस  संबंध  में  प्रतिवेदन  प्रकाशित  हुए  15  वर्ष  से  अधिक

 हो  गये  हैं  परन्तु  प्रबंधकों  ने  इस  पर  कोई  गौर  नहीं  किया  है  ।  श्रम  मंत्रालय  भी  इसकी  सिफारिशों  पर

 कुण्डली  मारे  बैठा है  ।  कार्मिक  संघ  के  yvaraeat ST at का  भी  कोई  असर  नहीं  sat है

 arg  जानते  हैं  कि  कमंचा  रियों  की  समिति  में  कोई  भ्रावाज  नहीं  है  समिति  की  बैठकें  कभी

 wat  ही  होती  हैं  इस  बात  की  शिकायत  हुई  है  कि  समिति  के  पास  कोई  भी  काम  नहीं  ।

 इस्पात  संयंत्रों  में  ग्रापातकालीन  स्थिति  की  घोषणा  के  बाद  दु्घंटनाओओं  में  बृद्धि  हुई  है  ।  मेरे

 विचार  में  मंत्री  महोदय  इस  श्रोर  ध्यान  देंगे  ।  संयंत्रों  के  को  तथ्यों  पर  प्राधाित  शिका  यतें

 करने  के  परिणामस्वरूप  स्पष्टीकरण  मांगा  जाता  है  ।

 इस  विधेयक  के  ग्रनुसार  प्रति  दिन  eta का  समय  10  से  12  घंटे  बढ़ा  दिया गधा  है  ।  यह  प  जी+

 पतियों  तथा  मालिकों  के  लिये  एक  बड़ी  रियायत  है  ।

 सुरक्षा  के  लिये  जिम्मेदार  afaater  ठीक  ढंग  से  काम  नहीं  करते  ।  उन्हे  दंडित  किया  जाना

 चाहिये  ।

 इस  विधेयक  में  गिरफ्तारो  तथा  कारावास  के  लिये  कोई  भी  व्यवस्था  नहीं  की  गयी  है  ।  पश्चिम

 बंगाल  के  पटसन  उद्योग  में  बहुत  होती  हैं  जिसका  कारण  अधिक  कार्य  भार  है  ।  सरकार  यहे

 सब  क्यों  सहन  कर  रही  घटनाय  कम  करने  के  लिये  एक  नई  प्रणाली  यह  श्रपनायी  गयी  है  कि

 बड़ी  बड़ी  दु्घटनाश्रों  की  Feats  की  जाये  ।  भरत  :  रिका  में  यह  दिखाया  जायेगा  किः  दुर्घटनाओं  की  संख्या

 में  कमी  हो  रही  है  ।  मेरे  विचार में  सभी  दुर्घटनाओं की  feat  होनी  चाहिये ate  सभी  दु्घटनाओओं  की

 जांच  होनी  चाहिये  सख्त  सजा  की  व्यवस्था  भी  की  जानी  चाहिये  ।

 निरीक्षण  की  मशीनरी  भी  संतोषजनक  नहीं  है  ।  महा  राष्ट्र  में  12000  कारखानों  के  लिए

 केवल  49  ही  निरीक्षक  हैं  ।  एसी  स्थिति में  निरीक्षक  हर  का  रखाने  में  कैसे  जा  सकते  हैं  ।  पश्चिम  बंगाल

 में  300  कारखानों  के  लिये  एक  निरीक्षक  होता  वास्तव  में  सारी  निरीक्षण  मशीनरी  को  मजबूत

 किया  जाना  चाहिये  श्रौर  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिये  कि  प्रबंध  नियमों  का  पालन  करें  AT

 उल्लंघन  करने  पर  उन्हे  दंडित  किया  जाये  ।

 कारखाने  के  निरीक्षकों को  कभी  कभी  कारखाने  के  प्रबन्ध  के  झ्तिथि

 समझा

 जाता  है

 यह  बहुत  बड़ी  खराबी  है  क्योंकि  aq
 निरीक्षकों

 से
 श्रतिथि  के

 रुप
 में

 यह  are  नहें
 ही  की

 जा  सकती

 कि  ये  सही  रिपोर्टे दें  ।
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 Bhadra  5,  1808  (Sak Factorles  (Amendment)  Bill

 जांच  पड़ताल  की  मालिक  लोग  परवाह  agl  करते  ।  कमंचा  रियों  के  स्वास्थ्य

 तथा  सुरक्षा  के  लिये  ake  सख्त  कदम  का  उठाया  जाना  जबरी  है  ।  यह  विधेयक  स्थिति  का  सामना

 करने के  लिये  भ्रपर्वाप्त  है  मैं  श्रम  मंत्री  Baar  उचित  ध्यान  देने  अनुरोध  करता  हूं  ।

 मालिक  लोग  केवल  उत्पादन  बढ़ाने  का  ही  ध्यान  रखते  हैं ग्रौर  कमंचारियों  की  ग्रोर

 कोई  भी  ध्यान  नही  देते  ।  कमचारियों  को  सरकार  की  श्रोर  से  कोई  भी  सुरक्षा  नहीं  मिलती  वे  तो

 साधारण  विरोध  भी  प्रकट
 नद्दी

 कर  सकते  |  त  सरकार  को  कमंचारियों  के  स्वास्थ्य  का  विशेष

 ध्यान  रखना  चाहिये  ।  यदि
 ऐसा

 न  किया  गया  तो  मालिक  लोग  कंमेंचारियों  का  शोष॑ण
 करते

 ही

 at  एम०  स्टीफन  (TaTTHT)  :  इस  fagtan  प्रावधानों  में  gare  बाद

 इसे  पेश  करने के  लिये  मैं  सरकार  को  बधाई  देता हूं  ।  सरकार की  श्रोर  से  कट्ठा  गया  है  कि  यह  विधेयक

 कारखानों  काय  में  सुधार  करने  श्रौर  उनमें  सुरक्षा  उप्राय  करने  के  चित  war  है

 परन्तु  ऐसा  करते  सरक्ार  कुछ  ऐसे  उपबन्ध  कर  रही  कम  चा  रियों  की  afer  से  हानिकर

 है

 ग्रान्ध्  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  ने  frase  दिया  है  जिसके  होटल  ae  खानपान

 के  स्थानों  जिनमें  काफ़ी  संख्या  में  कर्म  चारी  काम  का  रखाना  ।

 जहां  तक  प्रमाणित  करने  वाले  चिकित्सकों  की  नियुक्ति  सम्बन्ध  सरका
 र  के

 प्रधिकार  का  सम्बन्ध  है  वर्तमान  उपबन्धों  में  यह  व्यवस्था  है  कि  कोई  कमंचारी  के

 रूप  में  किसी  कारखाने  से  सम्बन्धित  है  ।  उसे  उस  कारखाने  के  कमँचारियों  को  प्रमाण-पत्र  देने

 वाले  चिकित्सक  के  रूप
 में  नियुक्त  नही  किया  sr  सकता  ।  परन्तु  wa  संशोधन  कर  संरफार  को

 यह  ग्रधिकार  दिया  जा  रहा  है  कि  राजपत्न  में  ग्रधिसूचना  प्रकाशित  कर  सरकार  कारखाने  से  सम्बन्धित

 व्यक्ति  को  भी
 प्रमाणित

 करने  वाले  चिकित्सक  के
 रुप  में  नियुक्त  कर  सकती  है  ।  महोदय

 को  क्या  यह  विश्वास  है  कि  कमंचारियों  को  उस  चिकित्सक  से  प्रमाण  पत्र  मिल  है  जो

 वित्तीय  रुप
 में  उसी  का

 रखाने  से  सम्बन्धित  है  ?  इस  प्रकार  संशोधन  किये  जाने  के  क्या  रण
 स्पष्ट  किया  जायें  ।

 उद्योग  श्रधघिनियम  की  धारा  64  में  गोपनीय  ce  फर  नियोजित  की  परिभाषा  दी

 गई  है  ।  परन्तु  रब  मुख्य  को  भ्रसाधारण  afiatzt र  दिया  गया  है  कि  गोपनीय  पद  पर  काम

 न  करने  वाले  व्यक्ति  को  भी  नियमों  में  दी  गई  परिभाषा  के  ग्रनूसार  ag  गोपनीय  पद  पर  नियोजित

 व्यक्ति  माना  जायेगा  ।  यह  उचित  नही है  ।  क्या  इस  प्रकार  के  श्रधिकार  देना  श्रावश्यक  श्र

 उचित  है  श्रौर  यदि  तो  faa  परिस्थितियों  में  ?

 मैं  ag  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  प्रत्यायोजित  शक्ति जरूरी  क्या  यह  उचित  है  ak

 यदि  उंचित  है  तो  किन  परिस्थितियों में  उचित है
 ?  यह  कसे  कहा  जा  सकता  है  कि  =  हा  रखना

 निरीक्षिक  को  प्रदत्त  इन  प्रसाधारण  शक्तियों  का  दुरुपयोग  नह्दीं  किया  जायेगा  ।  मैं
 चाहता  हूं  कि

 मंत्री  महोदय  इस  बारे  में  SHU  करें  ।

 धारा  64
 में  फक्र

 की
 ड्ढ़ों  se:  किया  गया  FA  र  शबर

 कईं  श्रेणियों  के  व्यक्तियों को  छूट  दी  जा रद्दी है  ।  यह  सह्दी नही  है  ।  विधेयक  में.एक  ate  aaa

 सदय
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 विधेयक

 करने  का  प्रस्ताव  जिस  के  श्रस्तर्गत  ट्रक  श्रौर  लारी  श्रांदि  चलाने  वालों  को  संस्थानों  को  भी  धारा

 64  से  छूट  मिल  जायेंगी  ।  यह  कहां  तक  उचित  है
 ?

 हम  जानते  है  कि  ट्रक  सेवा  एक  उद्योग  के
 रूप

 में  उभर  रही  जिस  में  बहुत  से  कर्मचारी  काम  करते  हं  ।  हम  कमंचारियों के  बा  रे  में  ऐसा  रूख

 क्यों  श्रपना
 रहे  सरकार  को  इस  स्थिति  को  स्पष्ट  करना  चाहिये  ।

 जहां  तक
 छुट्टियों

 का  सम्बन्ध  विधेयक  में  एक  भ्रौर  संशोधन  किया  जा  रहा  है  ।  प्रस्तावित

 संशोधन  में  ली  गई  छुट्टी  के  स्थात पर  |
 दी

 गई  छुट्टी

 '
 शब्दों  को  रखा  जा  रहा  है  ।  इस  परिवतन

 का  क्या  प्रयोज॑न  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  प्राया
 ।

 मैं
 यह

 जानना  चाहता
 हूं  कि  यदि  कोई  एक

 वर्ष  Fos  नदीं  तो  क्या  उन्हें  श्रगल  वर्ष  की  छुट्टयों  में  जोड़ा  जायेगा
 ?  कया  दी  गई  छ्ट्टियो

 को  सेवानिवृत्ति  तक  geet  किया  जा  सकता  है
 ?

 मंत्री  महोदय  को  यह  स्थिति  स्पष्ट  करनी  चाहिए  ।

 उपयुक्त बातों  के  साथ  साथ  विधेयक  में  कुछ  wes  उपबन्ध
 भी  जो  कि  कर्मकारों

 के  पक्ष

 मैं  हैं  ।
 मैं

 उन  का
 स्वागत  करता  हूं

 ।  विधेयक  में  कमंकार  की  परिभाषा  को  व्यापकं  बनांया  जा  रहा

 यह  बहुत  अच्छी  बात है  ।  विधेयक  में  एक  नई  धारा  जोड़ी  जां  रही  जो  कि  सुरक्षा

 ufaattott  की  नियुक्ति  से  सम्बन्धित  है  इस  बारे  में  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  विधेयक

 में  कल्याण  अधिकारियों  नियुक्ति  का  उपबन्ध  है  ।  कल्याण  श्रिकारी  कौन  नियुक्त  करता  है

 तथा
 वे  किस  के  प्रति  उत्तरदाधी  होते  हैं  भ्रधिकारी  नियुक्त  करता  है  तथा

 वे
 sat  के  प्रति  उत्तरदायी  होते है  इसी  भांति  सुरक्षा  प्रधिकारी  कौन  fate  करेगा  श्र व ेवे  किस

 के  प्रति  उत्तरदायी  होंगे  ?
 प्रश्न  यह  है  कि  नियोजक  a  सुरक्षा  aferaret  की  नियुक्ति  क  tat  श्रौर

 उसी के  प्रति  उत्तर  दायी  होगा  ।  नियोजक  ही  उस  पर  भ्रनुशासनात्मक  का्यंवाह्दी
 कर  सकेगा  |

 इस  सिये  यह  निश्चित है
 कि  सुरक्षा  नियोजक  के

 निदेशों
 के  भ्रनुसार  काम  करेंगे  ।

 कल्याण
 अ्रधिकारियों  के  बारे  में  भी  हमारा  यही  अनुभव है

 ।  वे वे  श्रमिकों  के  कल्याण  के

 ष्  किये
 जाते  परन्तु  क्योकि  उन  की  नियुक्ति  नियोजकों  द्वारा  की  जाती  है  भ्रौर  वे  ही

 उन  पर  अन शा सना त्मक  कार्यवाही  कर  सकते  इस  लिये  वे  at taest  के  कल्याण  की  बजाये  नियोजक

 के  निदेश  पर  कायें  करते  यह्दी  स्थिति  सुरक्षा  afaaifat  की  भी  होगी  ।  वे  भी  नियोजकों

 के  निदेशानुसार  ही  कार्य  करेंगे  ।  यदि  यह  उपबन्ध  श्रमिकों  की  सुरक्षा  के  लिये  तो  सुरक्षा

 भ्रघिकारी  की  स्थिति  ऐसी  क्यों  बनाई  जा  रही  है  कि  ag  श्रमिकों  की  सुरक्षा  न  कर  बल्कि  उसे

 fraser  के  श्रादेशों  पर  ही  नाचना  पड़े  ।  यदि  सरकार  चाहती  है  कि  कल्याण  श्रधिकारी

 तथा  सरक्षा  aferarey  श्रमिको  के  द्व्तों  की  रक्षा  करें  तो  कल्याण  aferarf<at  अर  सुरक्षा  अधिन

 कारियों  की  नियुक्तियां  सरकार  द्वारा  की  जानी  चाहियें  शौर  उन  का  खच  नियोजकों  द्वारा  दिया

 जाना  चाहिये  ।

 विधेयक  में  अ्ापात  की  नई  परिभाषा  जोड़ी  जा  रही  है  ।  विधेयक  में  प्रयुक्त  शब्दावली

 वही  जो  संविधान  में  दी  गई  है  ।  संविधान  के  श्रन्तमंत  राष्ट्रपति  श्रापात  की  घोषणा  करता  है  ।

 प्रापात  की  स्थिति  के  बारे  में  निणय  करने  की  शक्तियां  राष्ट्रपति  की  प्रदत्त  की  गई  है  ।  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  कया  इस  सदभ  में  राष्ट्रपति  ale  कारखाना  निरीक्षक  को  समान  स्तर  पर  लाया  जी  रहा

 डा०  रानेन  सेन  :  मुझे  बड़े  दुख  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है
 कि  भ्रनेकों  सुरक्षा

 गोष्ठियां  श्रौर  चर्चाएं  हूने के  बावजूद  भी  हमारे  कारखानों  में  सुरक्षा
 की  स्थिब्नि  संतोषजनक

 नहीं  राष्ट्रीय
 दे

 म
 झ्रायोग

 ने  इस  मामले  पर  विचार  किया  था  पौर  उन्होंने  सिफ़ारिश  की  थी  कि

 हर  150  के  लियें  एंक  fitters  नियंक्त चक  fear  आये  तथा  सरकार  ने  a4  सिफ़ारिश
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 स्वोकार  कर  लिया  art  मैं  माननीय  मंत्री  से  ज़ानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  विशेष  सिफ़ारिश

 को  लागू  कार  दिया  गया  है
 ?

 मुझे  ज्ञात.है कि  कहीं  कहीं  पर  300  से  भी  अधिक  कारखानों के  लिए

 केवल  एक  ही  निरीक्षक  वह  निरीक्षक  चाहे  कितना  ही  ईमानदार  ate  परिश्रमी  श्रपता  aa

 अच्छी तरह  से  नह्ठीं कर  सकता  ।  हालांकि  150  कारखानों के  लिये  भी  एक  निरीक्षक कम  परन्तु

 इस  सिफ़ारिश  को  भी  लागू  नहीं  किया  गणा  है

 राष्ट्रीय  श्रम  ara  में  यह  सुझाव  fear  गया  था  कि  जोखिम  भरे  को  करने  वाले

 कमकारों  को  सुरक्षा  उपायों  का  प्रशिक्षण  faqy  जाये  ।  इन  सभी  सिफ़ारिशों  का  उल्लंघन

 किया  गया  नियोजक  मनमानी  कर  ह  श्रौर  दु्घंटनाओं  की  संख्या  नहीं  घटी  है
 उदाहरण

 के  तौर  पर  मध्य  प्रदेश  में  1965 में  10,  000
 sa  टना  यें  हुई  जबकि  1975  में  25,  000  दुर्घटनायें

 हुर

 ।  इसलिये  विशेषतया  जोखिम  भरे  काम  करने  वाले  श्रमिकों  का  जीवन  सुरक्षित  नहीं

 इस  विधेयक  से  उनके  जोवन  तथा  शारीरिक  wat  को  कोई  बड़ो  सुरक्षा  नहीं  मिलती ।

 खण्ड  6  के  उपबन्धों  से  स्प०७ट  है  कि  कारखानों  का  प्रशासन  श्रधिकारी  बोझिल  हो

 तथा  श्रधिकारियों  की  संख्या  बहुत  बढ  जायेगी  ।  परन्तु  हमारा  अ्रनुभव  है  कि  की  संख्या

 बढ़ान  से  स्थिति  में  सुधार  नहीं  होगा  ।

 विधेयक
 के  खण्ड

 9
 में  व्यवस्था  को  गई  है  कि  निर्पाग  ह  दौरान  sta  जालै  कचरे  त्रौर

 बहि:स्राव  at  के  fez  प्रत्येक  कारखाने  में  समुचित  व्यवस्था  की  जिससे  उसे

 हानिरहित  बनाया  ज्  परन्तु  यह  एक  इच्छा  मात्र  मैं  जॉनना  चाहता हूं
 कि  इस  उपबन्ध

 को  क्रियान्वित  करने के  लिये  कौत  सा  उधवन्ध  किया  गया

 खण्ड  19  में  कहा  गया  है  कि  यदि  निरीक्षक  यह  महसूस  करे  कि  किसो  कारखाने  का  भवन

 या  उसका  कोई  भाग  ऐसो  स्थिति  में  जो  कमें चा  रियों  के  लिये  खतरनाक  तो  वहू  उसके  मालिक

 अथवा  प्रबन्धक  अथवा  दोतों  को  उसकी  मरम्मत  एक  निश्चित  अवधि  के  अन्दर  कराने  का  नोटिस

 जारी  कर  सकता  परन्तु  उस  Tea  का  पालन  न  करने  पर  क्या  दशा  होगी  ।  इसका  कोई  उत्लेख

 विधेयक  में  नहीं  किया  गया  मान  लो  किसो  कारखाने  का  मालिक  इस  area  का  पालन  नहीं

 करता  अ्रौर  इस  लापरवाही  के  कारण  किसी  श्रमिक  की  मत्य  हो  जाती  ऐसी  स्थिति  में  1000

 रुपये  से  कम  जर्माना  नहीं  होगा  ।  इसका  द्र्थ  यह  हुमा  कि  एक  श्रमिक  के  जीवन  का  मूल्य  1000

 रुपये  ।  यदि  वह  स्थायी  रूप  से  अपंग  हो  जाता  है  तो  उसे  केवल  500  रुपये  हो  मिलेंगे  |

 तत्पश्चात  लोकसभा  मध्याहन  भोजन  के  लिये  2  बजे  म०  प््ठ  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  Fourteen  of  the  Clock
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 लोक  सभा  मध्याहन  भोजन  के  बाद  2  बज  कर  5  मिनट  Yo  प्र  पुन  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  reassembled  after  lunch  at  five  minutes  of
 the  Clock.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 |  Mr.  Deputy  SPEAKER  in  the  Chair

 खण्ड  92  में  दण्ड  सम्बन्धी  उपबन्धों  का  उल्लेख  किया  गया  इस  खण्ड  में  पहले
 1000

 रूपये
 तक

 जुर्माना  करने
 की

 व्यवस्था
 थी  ।

 परन्तु  यह  व्यवस्था
 की

 गई  है
 कि  जुर्माना

 200
 रुपये

 से  कम  नहीं  होगा  तथा  वह  5000  तक  हो  सकता  मंत्री  मह्दोदय कह  सकते  हैं
 कि

 यहं

 एक  सुधार  क्योंकि  पहले  विधेयक  में  जर्माना  एक  रुपया  भी  किया  st  सकता  जबकि  अब

 '200  रुपये  से  कम  नहीं  किया  जा  सकता  |  परन्तु  कया  कम  से  कम  एक  हजार  रुपये  का  उपबस्ध  नहीं

 किया  जा  सकता  यह  उपबन्ध  बड़ी  श्रासानी  से  किया  सकता  था

 धारा  9«4  का  संशोधन  किया  जा  रहा  परन्तु  उसके  परन्तुक  को  बनाए  रखा  जा  रहा

 इस  सम्बन्ध  में  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि
 जिस

 श्रपराध  के  लिये  दण्ड  दिया
 जा

 रहा  है

 उससे  दो  ay  से  अधिक  समय  से  पहले  किये  गये  श्रपराध  की  are  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जायेगा  ।

 उस  परन्तुक  को  get  दिया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  नहीं  कर  सकता  क्योंकि  इसमें  यहां-वहां  कुछ  सूधार  किये  गये  हैं  ।

 इसलिये  मैं  इस  का  समंयन  करता  क्योकि  विरोध  करने  का  ae  कि  जो  कुछ  भला  हो

 रहा  उसे  भी  भ्रस्वीकार  करना  परन्तु  भ्रच्छा  यह  होता  कि  सरकार  ga  विधेयक  को  एक

 संपक्त  समिति  को  सौंप  जिससे  वह  इसकी  पूरी  तरह  से  जांच  कर  लेती  ।  ऐसा  करने  की  बजाय

 सरकार  बहुत  जल्दी  में  यह  विधेयक  लाई  है  ।  हमें  इससे  बड़ा  खेंद  हु  फ़िर  भी  मैं  इस  विधेयक

 को  मोटे  तौर  पर  समंथन  करता  क्योंकि  इसके  सिवाय  मेरे  पास  कोई  चारा  नहीं  है  ।

 Shri  Ram  Singh  Bhai  (Indore)  :  The  present  law  was  framedin  1948  and  siNce  then
 it  has  remained  unchanged  although  the  conditions  in  the  courtry  have  radically  changed.
 While  bringing  this  amcndment  it  would  have  been  better  if  the  same  had-been  referred  to
 a  Select  Committee  and  this  Billshould  have  been  drafted  on  the  basis  of  the  recommenda-
 tions  thereof.  The  amendments  contained  in  the  present  Bill  are  based  on  the  suggestions
 made  by  the  conference  of  the  Chief  Factory  Inspectors  held  about  10-15  years  ago.

 Itis  regrettable  that  the  Factory  Act  is  not  properly  implemented  not  only  in  the  private
 sector  but  alsoin  the  publicsector.  had  written  to  the  Ministerin  1974  complaining  about
 the  non-observance  of  the  provisions  of  the  Factory  Act  in  a  Government  factory.  Accord-
 ing  to  the  Factory  Act  the  workers  must  had  rest  interval  ण्  one  hour  orso  aiter  perform-
 ‘ing  duty  for  five  hours.  But  in  that  factory  workers  are  made  to  work  for  eight  hours  at  a
 stretch.  raised  the  matter  in  the  consultative  Committee  also,  Has  the  Minister  taken  any
 action  jn  this  regard  ?  I  visited  Heavy  Electricals,  Bhilai,  Bokaro  and  Raurkela  Steel

 Plants.  Even  there  the  provisions  of  Factory  Act  are  not  complied  with.

 In  other  countries  a  heavy  chemicals  factory  is  located  either  on  the  hills  or  on  the  sea  shore.
 Butin  our  country  such  factories  have  been  set  up  inside  the  populated  areas  and  this  has  created
 ‘aserious  health  problem.  It  is  nec:ssary  that  the  hours  of  work  for  the  workers,  who  work  in
 such  factories  are  reduced  and  proper  medical  facilities  are  also  provided  to  them.  It  is  also
 Necessary  that  after  5  days  work  in  such  hazardous  conditions  a  worker  is  given  one  day’s
 paid  leave,
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 There  is  a  provision  in  the  Bill  that  a  creche  will  be  provided  in  all  factories  where  30
 women  areemployed.  Thisisawelcomestep.  But  I  would  like  tosay  that  this  facilityshould

 be  provided  even  if  only  one  women  is  employed  anywhere.  The  Minister  should  consider

 this  matter.

 In  our  country  the  number  of  accidents  is  very  high  as  compared  to  the  other  countries.
 It  is  because  proper  safety  measures  are  not  taken  there.  ‘The  Minister  should  ensure  that

 proper  safety  measures  are  taken  and  the  Factory  Act  is  effectively  enforced.

 With  these  words  I  support  the
 Bill.

 Sardar  Swaran  Singh  Sokhi  (Jamshedpur):  I  welcome  this  Bill  and  want  to  place certain  suggestions  before  the  Minister  for  his  consideration.

 The  original  Act  was  passed  in  1948  and  it  was  amended  in  1954.  Now  म  Bill  to  amerd
 it  further  has  been  brought  after  a  period  of  22  years.  A  lot  of.changes  have  taken  place

 in  the  factories.  Butit  appears  that  there  are  stillseveral  Lacunas  jn  this  Bill.  Its  referer ce  to
 Select  Committee  willnot  help  much  ard  भ  this  Billshould  be  allowed  to  be  passed  without
 any  delay.

 The  amendment  to  Section  11  provides  for  painting  of  machinery  and  structure  at  least
 once  in  three  years.  But  itis  not  adequate  ardso,  provision  should  be  made  for  the  paint
 every  year.

 .There  will  be  a  large  inspectorate  to  supervise  the  implemertation  of  this  law.
 But  strict  watch  on  them  should  be:  kept  so  as  to  ensure  correct  implementation  of  this  law.

 Section  12  relates  to  waste  and  effluent.  Adequate  provision  should  be  made  for  proper
 disposal  of  waste  andaffluent.  It  is  learnt  that  thereisno  proper  safety  for  those  woke  rs,  who
 work  on  machines.  So,  a  provision  has  to  te  made  to  ensure  the  safety  of  workers  while
 they  work  on  heavy  machines.

 I  would  like  to  say  that  creche  facility  should  be  provided  in  a  factory  where  ten  women
 workers  are  employed.  The  period  of  one  month  for  conductin  g  investigations  into  the
 causés  of  fatal  accidents  should  be  reduced.

 Shri  M.  लीक  Daga  (Pali):  I  welcome  the  improvements  that  are  sought  to  be  made  in
 labour  laws  through  this  legislation.  The  National  Commission  on  Labour  mede  their  re-

 commen  dations  as  early  as  1969  but  it  appers  that  their  recommendations  have  not  teen  kept
 in  vieW  while  drafting  this  legislation.  It  would  have  been  better  if  a  comprehensive  legislation
 is  brought  here  on  the  basis  of  these  recommendations.

 Labour  laws  are  being  enacted  by  the  Centre,  but  theirimplementation  has  been  left  at  the
 mercy  of  States.  The  labour  departments  of  State  Governments  are  very  apathetic  to  the
 Problems  faced  by  labour  and  as  a  result  labourers  are  being  exploited.

 The  new  clause  40(B)  provides  for  appointment  of  Safety  Officers  by  mill  owners.  If
 they  are  to  be  appointed  by  mill  owners,  then  these  safety  officers  willonly  protect  the  in-
 terests  Of  mill-owners  and  the  industry.

 In  Clause  41,  the  punishment  has  been  made  more  regorous  by  increasing  it  to  Rs.
 5,000/-.  As  a  matter  of  fact,  there  should  have  been  a  provision  for  compulsory  imprisonment.

 A  number  of  labour  laws  have  been  enacted  in  recent  years  to  improve  the
 ese but  more  emphasis  and  greater  attention  should  be  paid  to  the  of

 laws.  It  can  prove  helpful  only  if  attention  is  paid  toward  training  in  handling  of  safety
 measures  and  safety  equipment.

 bri  Amarnath  Vidyalankar  (Chandigarh):  Though  I  supoort  the  Bill,  yet  I
 Act  which  I  had  ex-

 Pected.
 feel  that  it  does  not  include  911  those  amendments  to  the  Factories

 The  Legislation  that  will  emergeout  after  passing  this  Bill,  will  not  be  in  consonance
 with  a  Socialist  nation.  Our  Country  is  still  शि  behind  the  developed.  countries  like  U.S.A.
 atid  England  gs  regards  the  provision  of  measures  for  the  safety  of  worker*  is  We
 ate  not  providing  even  the  minimum  Safety  measures  to  our  workers.  The  reason  is  this
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 that  the  law  is  faulty  and  there  is  lackof  implementation.  The  Minister  should  reconsider  the
 ‘entire  subject  and  then  bting  forth  a  comprehensive  Bill  amending the  old  Factories  Act,  so
 8५  to  crzate  b2tter  Working  conditions  for  our  country.

 The  structure  of  Inspectorate  in  our  country  has  been  very  Weak  due  to  slackness  in  {the

 Pprop2r  implemenation  of  labour  laws.  Itis,  therefore,  desirable  that
 ‘be  taken  to  improve  it.

 adequate  measures

 I  suggest  that  in  each  tactory,  there  should  be  ajoint  committee  constituted  with  the  re-

 ptesentatives  of  labour  and  employers  to  work  as  a  watchdog  to  See  that  the  Factories. Act  and
 other  labour  laws  are  implemented  properly.  Committees  have  been  set  up  recently,
 but  no  powers  have’been  givento  them.  They  serve  no  purpose  as  ‘they  are  merely
 advisory  committees,  The  joint  committee  should  be  empowered  to  pointout  shortcom-

 ‘ings  in  q  factory  and  to  recommend  prosecution  therefore.  Steps  should  also  be  taken  to

 implement
 the  schemes  for  Workers’  parcip.

 ation  in  management  in  each  factory.

 Adequate  measures  should  be  taken  to  ensure  proper  implementation  of  laws..  Laws
 Should  be  made  stringent  so  that  the  persons  who  defy  them,  should  not  escape.

 In  regard  to  overtime  the  limit  of  Rs.  750  is  too  less.  The  emoluments  of  Workers  have
 gone  up  and  therefore,  the  workers  getting  upto  Rs.  1000/-  should

 also
 be  covered  under  it.

 Every  worker  who  works  in  factories,  should  be  provided  with  a  uniform..  While

 preparing  designs  ofa  machinery,  adequate  attention  should  be  paid  to  The  Bill  should
 prescribe  standard  and  design  of  a  machine  keeping  in  view  the  safety  of  workers.

 Shri  Hari  Singh  (Khurja):  Mr.  Deputy  Speaker,  this  Bill  is  another  links  in  the
 chain  of  labour  Welfare  measures  and  labour  laws,  that  have  been  enacted  in  recent  year  for
 the  betterment  of  Working  conditions  of  our  workers.  This  legislation  seeks  to  make  revo-
 lutionary  changesin  the  field  of  labour  laws.  It  is  good  that  arrangements  have  been  made
 to  provide  creches  even  in  those  eStablishments  not  less  than  30  female  employees  are
 engaged.  This  number  can  be  reduced  still  further,

 It  is  a  Welcome  provision  that  atime  limit  has  been  preScribed  for  completing  investiga-
 tions  and  enquiries  in  the  case of  a  fatal  accident.  Itis  also  awelcome  provision  that  workers
 can  appeal  to  the  State  Government  of  the  Inspectors  in  charge  in  any  kind  of  injustice  to

 workers.

 There  are  certain  factories  in  Dethi  which  are  not  registered  and  Which.  exploit  (0०
 labourers  by  not  giving  them  the  benefits  and  the  facilities  due  to  them  under  the  law.

 ‘The  quota  for  appointment  of  Scheduled  castes  and  Scheduled  tribe  workers  is-not  being
 filled  up.  Steps  should  be  taken  to  provide  employment  to  local  people  in  a  factory.

 श्री  )  ugtard:
 :  मैं  इस  विधेयक का  स्वागत  करता  हूं

 श्रम  मंत्री  श्रमिक  वर्ग  के  साथ  न्याय  करना  चाहते  हैं  लेकिन  इस  विधेयक  के  कुछ  उपबन्ध  इससे

 विपरीत  जाते  हैं
 ।  हमें  का  रखाना  अधिनियम  का  कम  स  कम  सहारा  लेना  चाहिये  हमें  नियम

 बनाने  की  अधिक  शक्तियां  दी  जानी  चाहियें  देश  में  सभी  कारखानें  इसके  श्रेन्तगंत  श्र  सकें

 ate  प्रत्येक  कारखाने  के  लिये  नियम  उसकी  श्रावश्यक्तानुसार  बनाये  जाने  चाहिये  ।  मैं  इस  बात

 ar  स्वागत  करता  हूं  कि  ge  धारा 23  में  “50  महिला  श्रमिकਂ  के  स्थान  पर  “30  महिला

 श्रमिक
 शब्द  प्रतिस्थापित  किये

 जायेंगें  ।.

 तक  वरदियों  सम्बन्ध  सुरक्षा  दृष्टि  से  विशेषकर  महिला  श्रमिकों  को  तो  वर्दी

 दी  ही  जानी  चाहिये  ।

 12  घंटे  तक  काम  लेने  का  उपबन्ध  प्रतिगामी  कदम  है  ।  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  की  दृष्टि

 के  हम  पुरक  चालू  करने  के  बारे  में  विचार  कर  सकते  हैं  ।  जैसा  कोयला
 खानों  के  मामले

 में  किया  जा  रहा  इस  माभले  पर  गहराई से
 विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  *'ब्यावसा पिंक
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 के  मामले  में  को  इस  बीमारी  के  रूप  विधेयक  में  शामिल  किया  जाना

 चाहिये  ॥

 कमं चोरी  राज्य  बीमा  निगम  erat  नीति  बनाकर  इन  कारखाना  श्रमिकों  के  सामान्य

 स्वास्थ्य  के  बारे  में  इनकी  सपप  समय  पर  डाक्टरी  जांच  को  जानी  चाहिये  ।  बहत  से  कारखानों

 में  श्रमिक  ata  प्रतिष्ठापित  क्षमता  को  105  से  115  प्रतिशत  काम  करते  हैं  जो  उन्हें  दिये  जाने

 वाले  प्रोत्साहनों  के  अ्तुरूप  यद्यपि  हमें  grat  राष्ट्रीय  नीति  के  अनसार  ग्रधिक  से  अधिक

 उत्पादन  करना  चाहिये  लेकिन  श्रम  को  गहनता  ale  कार्यभार  अधिक  नहीं  होनां  चाहिये  कयोंकि

 इससे  ग्रधिक॑  परिश्रम  करना  पड़ता  है  ate  श्रमिकों  के  बीमार  होने  की  सम्भावनायें  बलक्ती  होती

 कारखाना  में  ग्रधिक  उत्पादन  में  श्रमिकों  को  भागीदार  बनाने  की  व्यवस्था  की

 जानी  चाहिये  ।

 सुरक्षा  अघिकारियों  की  नियुक्ति  से  कारखानों  को  ही  श्रधिक  सुरक्षा  चाहिये

 बल्कि  प्रवर्ध  व्यवस्था  में  श्रमिकों  को  सक्रिय  सहभागिता  सुरक्षित  की  जानी  चाहिय े।

 श्रम  मन्त्री  कठ  दो०  रघनाथ  tet) :  बड़े  सन्तोष  को  ard हैं  कि
 क  उद्योगों  में

 विशेषकर  इस्पात  उद्योग  में  दुघ्ंटनायें  बहुत  कभ  हुई  हैं  ।

 सरकार  द्वारा  घोषित  arara-feafa  का  उल्लेख  फिया  गया  है  ।  वर्तमान  कानून  में  सरकार

 द्वारा  घोषित  श्रापात  स्थिति  की  ही  व्यवस्था  है  जिसकी  कि  देश  में  WTTITH  मार्गदर्शन  हेतु

 घोषणा  की  जा  सकती  है  ।  feat  at  स्थिति  में  हम  श्रधिनियम  के  उपबन्धों  से  छुट  देनेਂ  के  उद्देश्य

 से  सरकार  द्वारा  arara  स्थिति  घोषित  की  जा  सकती  है  ।  एक  परन्तुक  के  माध्यम  से  कुछ

 दर्शी  सिद्धान्त  निर्धारित
 किये  गये  हैं  ।  मुख्य  निरीक्षक  या

 कोई
 ग्रन्थ  ofearar

 री
 लोके  प्रपात  स्थिति

 घोषित  नहीं  कर  सकता  ।  इसका  उपबन्ध  तो  वर्तमान  कानूनत  में  ही  गया
 हैं

 ।  लोक  श्रापात

 स्थिति  इस  श्रभिव्यक्ति  का  उचित  at  बताने  के  उद्देश्य  से  स्पष्टीकरण  जोड़ा  गया  है  att  इससे

 कोई  अ्रघिका'र  नहीं  दिया  गया  है  ।

 मन  अधिनियम  की  घास  79-8  सम्बन्धित  संशोधन  के  खण्ड  सम्बत्ध

 amet  nlafara  की  धारा  32  के  बारे  एक  प्रश्न  उठाया  गया  है  ।  धारा  79  की  शे

 का  प्रथम  परन्तुक  न  ली  गई  छुट्टी  की  अवधि  बढ़ाकर  श्रमिकों  के  सामने  में  30  ग्रौर  ग्न्य

 चारियों  के  मामले  में  40  दिन  निर्धारित  करता  दूसरे  परन्तुक  उनਂ  मामलों  को  लिया  गया

 @  श्रमिक  छुट्टी  के  लिये  order  देते
 हैं  लेकिनਂ  seg  छुट्टी  देने  से  इंकार  कर  दिया  जाता

 मूल  का  दूसरा  परन्तुक  कुछ  प्रतंगत है  ।  श्र्त  हुर  करने

 ait  मामले  को  सरल  बनान  के  लिए  इन्कार  शब्द  के  स्थान  पर  लिया  गया  शब्द  स्थापित

 किये  गये  हैं  ।  इससे  श्रमिकों  के  feat  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा

 प्रमाणपत्र  देने  वाल  चिफ्त्सर्को  की  निधक्ति  ate  इस  अधिनियम  के  ware  ard  are

 कुछेक  वर्गों  का  उल्लेख  किया  गया है  ।  खतरनाक  श्रौर  जोखिम  के  स्थानी  पर  काम  करने  वाले

 व्यक्तियों  की  जांच  करने  के  मामले  में  समूचे  देश  भर  में  बहुत  कठिनाई  ar  सामना  करना  पड़  रहा
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 केन्द्रीय  ौर  राज्य  सरकारों  में  अनेक  चिकित्सा  भ्रधिकारी  काम  करते  ह  जिनकी  सेवायें

 इस  प्रयोजनਂ  के  लिये  लो  जा  सकती हैं  ।  इसको  ध्यान  में  रख  ते  हुये  ही  यह  छूट  दी  गई  है  ।  राज

 सरकार  से  wade  किया  जाएगा  कि  कारखानों  में  काम  करने  वाले  कमंचा  रियों  या  श्रमिकों  के  हितों

 को  दृष्टि  में  रखते  हुये  ही  इ  frara  को  लागू  किया  जाये  ।  aye  इससे  विशेषतया  गैर-सरकारी

 क्षेत्रों  में  ही  लाग  किया  ।

 मल  धारा  65  में  किये  जाने  वाले  संशोधनों  के  बारे  में  प्रश्न  उठाया  गया  है  ।  धारा  65

 में  जाने  वाले  प्रस्तावित  संशोधन  मख्य  अधिनियम  की  धारा  51,  54  ्र  64  के  संयोजन  से  पठित

 होंगे  ताकि  धारा  65  में  किए  जाने  वाले  प्रस्तावित  संशोधनों  का  पुरी  रह  मत्यांकनਂ  किया  जा  सके  ।

 इसका  मुख्य  उद्देश्य  यही  है  कि  रसायन  उद्योग  में  भ्राधुनिक  प्रौद्योगिकी  भ्रौर  श्रौद्योगिकीय  प्रक्रिया  के

 विकास  से  पता
 चला  है  कि  रासायनिक  प्रौद्योगिकी  प्रक्रियायें  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रियायें हैं  जिन्हें

 रोका  नहीं  जा  सकता  ।  इसलिये  हमने  विचार  किया  कि  किसी  श्रापात  स्थिति  में  जब  किसी

 -

 विशेष

 का  के  लिये  योग्य  ति  रिक्त  व्यक्त  नहीं  मिल  पाते हैं  तो  उस  स्थिति में  पहले  से  ही  काम  करने  वाले

 कमचारियों  से  उस  काम  को  सम्पन्न  करने  का  भ्रनुरोध  किया  जाता  है  ।  एसे  मामलों  में  यह  सुनिश्चित

 करने  के  लिये  कि  प्रौद्योगिकोथ  प्रक्रिभायें  निर्वाध  चाल  कुछ  छूट  देनी  पड़ती  हैं  जिससे  उत्पादन

 में  बाधा  उन्पन्न  न  हो  ।  areata  प्रौद्योगिकीय  विकास  तथा  प्रौद्योगिकीय  प्रक्रियाप्रों  की

 कता  पूर्ति  के  अतिरिक्त  इसके  पीछे  ale  कोई  अन्य  आशय  नहीं  है  ।

 चूंकि  हमने  धारा  41  या  धारा  51  में  संशोधन  नहीं  किया  है  इसलिये  कोई  हानि  नहीं

 हुई  है  इस  संशोधन  के  फलस्वरूप  जो  जितना  aiferai  समय  कार्य  होगा  उसे  समयोपरि  समय  से

 अधिक  कार्य  माना  जाएगा  श्रौर  उन्हें  उचित  प्रतिफल  मिलेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 कारखाना  1948  का  और  संशोधन  करने
 विधेयक

 राज्य

 सभा  दरा  पास  किये  गये  रूप  विचार  किया  जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  प्राय

 The.  motion
 was

 adopted.

 उपाध्यक्ष  wa  हम  विधेयक  पर  खण्डवार  विचार  श्रारम्भ  करते  gs  2

 का  कोई  संशोध

 प्रश्न  यह  है

 विधेयक का  aia  बन े।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  @dopted

 खण्ड  2  विधेयक में  जोड़ा  गया  1

 Clause  2  was  added  to  the  Bill

 खण्ड  3  faadua  में  जोड़ा  गया  ।

 Ciquse  3  was  added to  the  सपा
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 Constitution  Bill  Bhadra  5,  1898  (Saka)

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 श्र ब  हम  खण्ड  4  लेते  हैं  ।  इत  पर  एक  संशोधन है  ।

 श्री  राम  fag  भाई  :  मैं  अपना  संख्या  पेश  करता

 संशोधन  सभा  को  श्रनुमति  से  वापिस  लिया  गया  ।

 The  amendment  was  by  leave  withdrawn.

 ra  । उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभी  खण्डों  को  सभा  के  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  कर्ता  a

 विधेयक  45  खण्ड  &  |

 प्रश्न  पह  हैं  :

 a oa)
 खण्ड  4  से  45,  1,  श्रधिनि+न  qa  ate  fad  क़ा  पुरा  नाम  विधेयक

 का  at  बने  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  'adopted.

 खण्ड  4  से  45,  खण्ड  1,  श्रधिनियम  सुत्र  रौ  विधेयक का  पु  हा  नाम  विधेयक  में  जोड़े  गये
 ।

 Clauses  4  to
 45

 Clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill.

 श्री  रघुनाथ  रेडडी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  ।

 वक् यक  पास  किया  जाये  ।'”

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  ।

 कि  fret  यक  पास  किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वोकृत  gar  |

 The  motion
 mas  adopted.

 eet

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अरब  हम  गेर-सरका री  सदस्यों  के  era  को  लेते
 हैं

 |

 संविधान
 )

 fara  श्रनुसेची  का  संशोधन

 SCHEDULE).
 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL  (AMENDMENT  OF  SEVENTH

 Dr.  Kailas  (Bombay-South):  I  beg  to  move  that  leave  be  granted  to  introduce  a  Bill
 further  to  amend  the  Constitution  of  India.

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.

 Dr.  Kailas  :  उ  introduce  the  Bill.
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 अगस्त  27,  1976  mera  eee:

 नारियल  creer b  |  क

 COCONUT  BILL.

 r
 श्री  सी०  क्०  चन्द्रप्पन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  र

 नारियल  की
 खे  ग  के  अभिव दे  ate  संरक्षण  तथा  नःर्यिल  mantra

 उद्योगों  की  स्थापना  के  लिये  एक  ars  गठित  करने  ae  इन  प्रयाजनों  के  लिए  एक

 नारियल  निधि  बनाने  ate  adams  विषयों  का  उपबन्ध  करने  विधेयक

 को  पुर:-स्थापित  करने  की  भ्रनमति  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 नारियल
 की  खेती के  भ्रभिवद्धि  र  संरक्षण  तथा  नान्य्लि  ae  fia

 उद्योगों  की  स्थापना  के  लिये  एक  बोर्ड  गठित
 करने  alt  इन  प्रयोजनों  के  लिए

 एक  नारियल  निधि  बनाने  ्र  तत्संसबत  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की
 झनमति  दी  जाये  1''

 प्रस्ताव  स्व. कृत

 The  motion  was  adopted.

 श्री  सी०  क्०  मैं  विधेयक  को  पुरम्थापित  करता  हूं  ।

 te ee  ee  cena

 कम्पनी  विधेयक

 COMPANIES  (AMENDMENT)  BILL

 उपाध्यक्ष  महोदय :
 अब  हम  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रही  द्वारा  पेश  किये  गये  विधेयक  पर

 प्रागे  विचार  करते  हैं  श्री  डागा  स  सम्बन्ध  में  बोल  रहें  थे  वे  श्रपना  भाषण  जारी  रखें  ।

 Shri  M.  C.  Daga  (Pali)  :
 was  introduced  in  1971.  We  i  n  India  have  pledged  to  establigh  a  socialist

 I  congratulate  Shri  Panigrahi  for  bringing  this  Bill.-  This  Bill
 and  even  then  there  are  certai  11  mono

 pattern  of  society
 despite  taxation.  It  ig  clear  t  h

 poly  houses  in  the  country  whcse  assets  are  eccumuleting
 policies,

 at  something  is  wrong  at,same  stages  of  implementation  of  our

 श्री  सम्भली  .  पीठासीन  हुए
 Shri  Ishaque  Sambbali  in  the

 Chair  1

 Wealth  has  the  hands  of  afew  companics.  As  a  result  thereof  capitalism islikely  to  domi  nate  over  democrac  ४.  Even  the  application  of  M  R.T.C:  Act  hesrot  prevented the  accumulation  of  wealthin  the  h  ands  of  capitalists  and  this  isall  due  to  the  faulty  performance of  chartered  Accountants  profit  s  of  some  of  the  companics  are  every  year.  Scme the  companies  have  work  w  hile  there  are  same  comparies  which  have  ro  work.  Out  of total.  145co  Chartered  Account:  ants  only  6cco  have  got  work  and  rest  of  them  are  workir.g  ६४ Assistants.

 Mr.  Chairman  :  Mr.  Daga,  you  should  conclude  now.

 According  to  rules  Auditor  of  a
 ment  but  such  appointmentsin  mcst

 ovt.  Company  is  to  be  appointed  by  the  Central  Govern-
 of  the  Go  PNtanad

 are  made  by  the’  Companics  themse  Ives.
 vt.  Departm  tea  nd  Public  Seeter  Ccmparics
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 Companies  (Amendment)  Bill  August  27,  1976

 The  audit  work  of  the  Companies  shou!d  be  disbursed  amongst  more  Chartered  Accoule-
 tants  and  amongst  small  firms  which  are  not  at  present  getting  enough  work.

 श्री  दिनेश  जोरदार  :  श्री  चिन्तामणि  पाणिप्रही  ने  हमें  इस  विषय  पर  चर्चा  करन

 का  जो  waar  दिया  हम  उसके  लिए  उनके  श्राभारी  ट  देश  में  कुछ  फर्मों  ने  लेखा  परीक्षा को  एक

 एकाधिकार  वाला  व्यापार  बना  दिया  है  और  ऐसा  वातावरण  बन  गया  है  कि  लाभ  या  हानि  की

 लेखापरीक्षा  करने  कराधान  की  दरों  का  निर्धारण  करने  तथा  wer  मामलों में  BTOTE  कठिनाइयां

 पदा  हो  गई  हैं  ।  इस  लेखा  परीक्षा  व्यापार  का  एक  पहनू  करापबंचन  करना  तथा  काला  धन

 जमा  करना  भी  इसके  श्रतिरिक्त  सरकार  को  नागरिक  पति  अथवा  वितरण  संगठन  किसी

 उत्पादन के  लागत  ढांचे  का  उचित  निर्धारण  नहीं कर  सकती  i  जब  तक  निर्माण  लागत के

 वास्तविक  श्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं  होते  ।  हम  उसे  यथाथ  लेखा  परीक्षा  नहीं  कह  सकते  |

 चा  ड  एकाउन्टेंटों  की  जिम्मेवारी  यह  भी  ह  कि  श्रारितयों  तथा  कच्चे  माल  की  लागत  के

 अलावा  oft  रही  भी  उत्पादन  a  लागत  हानि  में  से  कम  की  जाए  यह

 जाना  चाहिये  कि  इस  सम्बन्ध  में  लेखा  परीक्षा  करने  वाली  फर्मों  का  चाटेडें  एकाउन्टेंटों  की
 रिपो

 सरकार  को  भजी  ऐसा  करने  से  सरकार  को  किसी  विशेष  वस्तु का  मूत्यांकन
 करने

 में  सहा  धता  मिलेगी  |

 देश  में  वाणिज्य  श्रौर  उत्पादन  सभी  कुछ  गोपनीय  रखा  जाता  है  ।  जब  तक  इस

 प्रवृति  में  परिवतेन  नहीं  श्रायेगा  शौर  गोपनीयता  दूर  नहीं  कोई  सुधार  नहीं  होगा

 हमें  किसी  कम्पनी  की  वास्तविक  स्थिति  तभी  पदा  चल  सकता  है  जब  कि  aes  एका  उन्टेंट

 उस  कम्पती  की  वास्तविक  स्थिति  बतायें  ।

 एका  उन्टेंटों  की  परीक्षा  तथा  परिणाम  के  बारे  में  हमें  पता  चला  है  कि  पिछले  कुछ  वर्षों

 में  योग्य  उम्मीदवार  तो  इन  प  Veal  को  पास  नहीं  कर  पाये  लेकिन  बड़े  गृहों  में  श्राये

 उम्मीदवार  या  बड़े  लोगों  के  सम्बधी  उम्मीदवार  इस  परीक्षा  में  हो  गये  ।

 लेखा  परीक्षा  करने  वाली  फर्म  की  लेखा  परीक्षा  बाहर  के  aes  एकाउन्टेंट  द्वारा  ही  की

 जानी  यदि  ऐसा  हो  जाये  तो  हमें  लेखा  परीक्षा करने  वाली  फर्म  की  वास्तविक  स्थिति

 का  पता  लग  जाएगा  कि  उसका  काय  व्यापार  चल  रहीं है है  |  स  पहलू  पर  भी  विचार  क्रिया

 जाना  चाहिये  |

 श्री  जगन्नाथ  राव  प्रस्ताव  पेश  करने  वाले  ने  कहा  है  कि  लेखा-परीक्षा  के

 काय  को  सामाजिक  बनाया  जाए  ऐसा  कहने  से  उनका  तात्पर्य  यह  है  कि  लेखा  परीक्षा  का  काय  उन

 हजारों  लोगों  में  फैलाया  जाना  जो  इस  लेखा  परीक्षा  के  व्यवसाय  में  लगे  हुये  हैं

 सम्भव  नहीं  है  एक  लेखा  परीक्षक  को  भी  वकील  श्रथवा  डाक्टर  की  भांति  श्रपनी  ख्याति  होती

 है  पौर  उसी  श्राघार  पर  उसे  किसी  कम्पनी
 के

 लेखा  परीक्षण  का  कार्य  मिलता  है  ।  स्वाभाविक

 ही  है  कम्पनियां  उन्हीं  लेखा  परीक्षकों  श्रथवा  फर्मों  को  चुनेंगी  जिन्हें  कि  श्रपने  व्यवसाय  में  ख्याति
 प्राप्त  है  ।

 प्रस्तावक  के  श्रनूसार  इस  व्यवसाय  में  एकाधिकार  को  समाप्त  fra  जाना  चाहिये |
 घिकार  को  कोई  प्रश्न  नहीं  है  यदि  किसी  लखा  परीक्षक  को  बहुत  सी  कम्पनियों  के  लेखापरीक्षण
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 वाम्पनी  विधेयक

 का  कार्य  मिलता  है  तो  ऐसा  उसके  द्वारा  उस  व्यवताय  में  अजित  ख्याति  के  कारण हैं  ।  हर

 व्यवसाय  में  एसा  होता है  ।  HS  ही  वकील  अथवा  डाक्टर  बहुत  लोकप्रिय  हो  पाते  हैं  ।

 इस  अधार  पर  शिकायत  करने  का  कोई  TH  नहीं  है  ।

 लेवा  परीक्षण  के  राष्ट्रीयकरण  की  बात  भी  कहीं  गई  है
 ।  एक  व्यवसाय  का  राष्ट्रीयकरण

 किस  प्रकार  हो  सकता  हैं  क्या  हम  वकील  श्रथवा  डाक्टरी  के  पेशे  का  राष्ट्रीयकरण  कर  सकते

 यह प्रस्ताव  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 प्रस्ताव  के  अनसार  परीक्षक  हर  दो  तीन  साल  बाद  बदले  जाने  चाहिये  ।  यह  श्राशा

 व्यक्त  गई  है  चूंकि  एक  लेवा  परीक्षक  अथवा  लेखा  परीक्षकों  की  फप  किती  कम्पनी  के

 पास  काफी  वर्षों  तक  कायें  करती  है  तो  हो  सकता है  कि  फर्म  के  साथ  सांठगांठ  करके  वह  अपना  कायें

 निष्ठापु्वक न  करें  श्रयवा  कम्पनी  का  wat  रूप  से  लेवा  परीक्षा न  करे  ।  यहां  है  यदि

 कोई  सनदी  लबापाल  कदाचार  का  दोषी  पाया  जाता  है  तो  चा  डे  लेखापाल  अ्रधिनियम  के

 भ्रन्तर्गतਂ  उसके  विरुद्ध  क।यंवाही  की  जा  सकती  है  ।  कम्पनी  के  क।यकरण  को  समझने  में

 लेखा  परीक्षक  को  दो  तीन  साल  लग  जाते  भ्र  जिस  wale  के  दौरान  लेवा  परीक्षक  को  कम्पनी

 का  लेखा  परीक्षण  करना  चाहिये  इस  gatit-arar  के  कारण  वह  नहीं  कर  पाएगा  |

 यह  एक  जटिल  मामला है  |  लखा  परीक्षक  केवल  महानगरों में  ही  भ्रपना  व्यवस!य  चला

 सकते  जहां  तक  उत्पादन  लागत  सम्बन्ध  कम्पनी  विधि  बोड  उत्पादन  लागत

 की  जांच  का  श्रादेश  कर  सकता  हैं  ।  ये  प्रावधान  धारा  224  तथा  धारा  के  cySeT-

 करण  में  दिये  गये  हैं  इसमें यह  भी  व्यवस्था है  कि  एक  लेखा  परीक्षक या  लेत्रा  परीक्षक  फर्म

 कितनी  कम्पनियों  का  ०५ लबरा  परीक्षण  कर  सकते  हैं  ay  1974  के  संशोधन  अधिनियम  में  यह

 संख्या 20  निर्धारित  की  गई  थी  ।  प्रस्तावक  ने  कहा  है  कि  यह  संख्या  5  कर  देनी  ।  मेरे

 विचार  में  यह  प्रस्ताव  अव्यवहारिक  हैं  इसलिये  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  नहीं  किया  ञ्  |

 श्री  बी०  ato  नायक  :  मैं  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।  कम्पनी  afr

 नियमों  में  किए  गए  संशोधनों में  कम्पनियों  के  लेखा  परीक्षण के  प्रश्न  पर  बिल्कुल  विवार  नहीं

 किया  गया  ।  aaa  लेवापाल  की  स्थिति  यह  है  कि  वह  इस  बात  जांच  नहीं  कर  सकता

 है  कि  कम्पनी  द्वारा  हेराफेरी  के  काम  किये  जा  रहा  हैं  अथवा  नहीं  ।  उनको  श्रपनी  सीमाग्रों  में  रहकर

 करना  पड़ता  watt  हाल  में  निमित  क्षेत्र  से  1500  क  हड़  रूपये  कां  कालाधन

 मिला  है  ।  इसका  अर्थ  यह  eat  कि  लेखा  परीक्षकों  या  सनदी  लेबापालों  ने  ईमानदारी  से  काम  नहीं

 किया  ।  इन्हों  लोगों  की  वजह  से  काला  धन  होता  मैं  जानना  sat  हूं
 कि

 गत  चार  या  पांच  वर्षो  में  कितने  सनदों  लेखापालों  को  लेखा  परीक्षण  कार्य  स  हटाया  गया  ?

 अगर  ऐसा  fRat  भी  गया  होगा  तो  हटाए  जाने  वाले  लोगों  की  संख्या  बहुत  कम
 होगी

 ।

 प्रस्तावक  बधाई  के  पात्र  है ंकि  उन्होंने  ऐसा  fagaa  पेश  किया  है  कपोंकि  भ्रभी  तक  निगमित  क्षेत्र

 के  बाहा  प्रबन्ध  के  महत्वपूर्ण  पहलू  पर  पर्याप्त  विचार  नहीं  किया  गया  है  ।  यदि  मन्त्री  महोदय  यह  श्रनूभव
 करते  हैं  कि  वह  इस  विधेयक  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  तो  उन्हें  प्राश्वा

 सन
 देना  चाहिए  कि

 वह  विकल्प  के  रूप  में  इस  पहलू  पर  एक  विनियम  पेश  करेंगे  ।

 Shri  Hari  Singh  (Khurja)  :  The  hon.  Member  has  drawn  the  attention  of  the  House
 towards

 a
 vital  problem  and  for  this  he  deserves  congratulations.  Auditor  can  audit  hundreds
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 of  Cyomoicizs  and  they  have  created  a  monopoly  in  this  sphere.  Owners  and  managers  of
 the  Companies  indulgein  bungling  of  crores  ofrupeesin  connivance  with  these  Auditors.  The

 hon.  M:m  er  135  also  demanded  nationalisation  of  these  Companies.  Itis  a  welcome  propo-
 sal.  Trese  Chartered  Accountants  have  big  hard  behind  generation  of  black  money.  This
 evil  should  be  done  away  with  without  further  delay.

 Creation  of  Monopoly  is  unwanted  in  a  Socialistic  and  Democratic  Country.  If  it  is

 not  possible  for  the  hon.  Minister  to  accept  the  Bill  in  toto,  I  would  request  him  to  britg
 forward  an  Bill.  Tae  Government  should  realize  the  intention  and  spirit  of  the

 Bll  aid  driag  forwirda  billia  the  next  session  in  regard  to  nationalisation  of  Chartered
 Accountants.

 न्याय  तथा  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  में  saga
 बेदब्रत

 :  सबसे  पहले  तो

 मैं  माननीय  सदस्यों  की  मिथ्या  धारणाश्रों  का  निराकरण  करना  चाहता  हूँ  ।  मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि

 माननीय  सदस्यों  की  कुछ  बातें  संगत  हैं  तथा  देश  में  लेखा  परीक्षण  की  स्थिति  पर  राष्ट्रीय  स्तर  पंर  चर्चा

 की  श्रावश्यकता  है  ।  श्री  पाणिप्रह्दी  ने  जो  ates  दिए  वे  कुछ  वर्ष  पहले  के  हैं  हो  सकताहै  कि  इस  बीच

 परिवतेन  हुए  हों  ।  संशोधनों  के  बाद  उत्पन्न  स्थिति  पर  किसी  ते  विचार  नहीं  किया  |

 ये  संशोधन  काफ़ी  सोच  विचार  are  वाद-विवाद  के  बाद  पास  किए  गए  x)

 जहां  तक  '  का  प्रश्न
 लेखा-परी  क्षकों  के  सनद  में  इस  शब्द  का  प्रयोग  नहीं  किया

 जा  सकता  ।  यह  शब्द  तभी  प्रयोग  किया  ज्  सकता  है  sca  किसी  का  किसी  व्यापार  पर  नियन्त्रण  हो  तथा

 ara  व्यक्ति  उस  व्यापार  में  शामिल  न  हो  सकते  हैं  ।  लेकिन  यहां  स्थिति  ऐसी  है  ।  बड़ी  लेखा-परी क्षा

 me  केवल  400  लेखा-परीक्षण  कर  सकती  हैं  इस  प्रकार  उन  पर  प्रतिबन्ध  लगा  हुम्रा  है  ।  इसलिए

 शब्द  का  प्रयोग  करना  उपयुक्त  नहीं  है  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  की  इस  धारणा  का  भी  निराकरण  करनी  चाहता  हुं  कि  सरकार  ने

 franc  प्राप्त  लेखा-परीक्षण  फ़र्मों  से  इंस्टीट्यूट  श्रॉफ़  चार्टड  एका  उन्टेन्टस  के  लिए  सदस्यों  का  नामांकन

 क्या  केवल  30  में
 से

 6  सदस्य
 नामांकित  करती

 शेष  संदस्यों  का  चुनाव  होता  है  ।

 व्यक्ति  वित्त  मन्त्रालय  कम्पनी  कार्य  श्रम  मन्त्रालय  आदि  के  होते  हैं  ।  हमने

 यह  परम्परा  बनाई  है  कि  इनमें  से  एक  सनदी  लेखापाल  होगा  |  नामांकन  के  माध्यम  से  बड़ी

 फ़र्मों  से  सदस्य  चुनने  की  सम्भावना  नहीं  है  ।

 जहां  तक  सनदी  लेखापालों  की  बेरोजगारी  का  सम्बन्ध  मेरे  विचार  से  बेरौजगारी  की  कोई

 सम्भावना  नहीं  है  ।  परिषद  का  श्रपना  रोजगार  व्यूरो  है  श्रौर
 उन्होंने

 पाया
 है  कि  कोई  भी  सनदी  लेखापाल

 बेरोजगार  नहीं  हैं  ।  मुझे  बताया  गया
 है  कि  लेखापाल

 व्यवसाय
 के

 प्रारम्भ
 में

 1000  या  1300

 रुपये  कमा  सकते  हैं  ।  मैं  स्वयं  सनदी  लैखापालों  से  मिला  हुं  ate  मुझे  यह  कहने  में  कोई  हिचक  नहीं  कि

 वे  ईमानदारी  wie  बुद्धि  से  काम  करते  हैं  उनके  अपने  नैतिक  सिद्धान्त  तथा  मानक  हैं  ।

 सनदी  लेखापाल  मूंद  कर  हस्ताक्षर  नहीं  करता  यदि  वह  लापरवाही  से  काम  करता

 है  तो  इसके  लिए  उसे  दण्ड  मिल  सकता  है  संस्थान  भी  उसके
 विरुद्ध  अनुशासनात्मक  का्थेवाही  कर

 सकता  है  ।  लेकिन  जब  उसे  कानन  फ़र्म  के  किसी  विषय  को  जानबूझ  कर  जांच  न  करने  की  श्रनुमति  देता

 तो  वह  ऐसा  कर  सकता  है  लैकिन  सरका
 र

 ने  कुछ  ऐसे  कदम  उठाए  हैं  जिसके  श्रतुसार  वहू  इस  प्रकार

 उपेक्षा  नहीं  कर  सकता  ये  कदम  जनवरी  में  उठाए  गए  थे  |  इसका  सही  मह्यांकन  इस  समय  सम्भव

 नहीं है  ।
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 अ्राज  हम  यह  नहीं  बना  सकते  कि  लेखा  परीक्षक  को  नियुक्त  करते  हैं  प्रथवा

 चुनते  हैं  ।  प्रबन्धक  हो  उसकी  नियुक्ति  करते  हैं  सरका र  भी  यह  प्रयटन  कर  रही  है
 कि  लेखा  परीक्षकों

 को
 चुनने  में  शरंशधारियों  का

 हाथ  नहों  ।  हमने प्रौर  भी  कई
 कदम  उठाए हैं  ।  यह

 भी
 खतरा

 रहता  है  कि

 सनंदी  लेखापाल  तथा  फ़  के  मालिक  श्रापस  में  faa  जुल  कर  धन  को  गोलमाल  न  कर  लें  ।  इस  दिशा  में

 भी  कदम
 उठाए  गए  हैं

 ।
 यह  श्रादेश  जारी  किया  गया  है

 कि
 यदि  कोई  लेखापाल  शग्रन्य  अर्ति

 करेगा  तो  उसे  लेखा-परीक्षण  नहीं  समझा  जाएगा  ।  यदि  wer  सेवाश्रो  के  नाम  पर  उसे  कुछ  धन  fear

 जाता  है  तो  हो  सकता  है  कि  वह  फ़्म  के  कायंकरण  के  कुछ  की  उपेक्षा  कर  दे  ।  लेकिन  हमने  कुछ

 उपाय  किए  हैं  ।  सबसे  पहले  तो  हमने  यह  सोमा  निर्धारित  कर  दी  है  कि  कोई  भी  लेखा  परीक्षक  20  से

 अ्रधिक  लेखा-परीक्षण  नहीं  कर  सकता  |

 सनदी  लैखा  परीक्षक  परिषद  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  जो  सदस्य  सनदी  लेखापाल  फ़र्मों  में

 पुर्णका लिक  सेवा  प्रदान  कर  रहे  हैं  उन्हें  लेखा  परीक्षणों  की  संख्या  गिनते  समय  गिना  नहीं  जाएगा  |

 इण्डियन  इन्स्टीट्यूट  atm  चाठंडे  एका उन्टेन्ट्स  ने  स्व-विनियमनकारी  उपाय  किया  है  |
 इंस्टी

 ट्यू  z  नें

 यह  निर्णय  लिया  है  कि  वरिष्ठ  सनदी  लेखपाल  उत  कम्पनियों  का  लेखा  परीक्षण  नहीं  करेंगे  जिनकी

 लेखा  परीक्षण  फ़ीस  2,500  रुपये  से  कम  है  |  सनदी  लेखापाल  इस  ग्रादेश  का  पालन  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  ata  कुमार  साल्वे  :  कानून  में  संशोधन  करके  इस  बात  की  व्यवस्था  की  गई  है  कि

 प्रत्येक  सनदी  लेखपाल  20  से  अधिक  कम्पनियों  का  लेखा  परीक्षण  नहीं  करेगा  श्रौर  जिसमें  से

 10  कम्पनियों  की  प्रदत्त  पूंजी  25  लाख  रुपये  से  श्रधिक  नहीं  होनी  चाहिए  i  यदि  fray  wa  में  20

 भागीदार  हैं  तो  वह  फ़  अधिक  से  अधिक  400  कम्पनियों  का  लेखा  परीक्षण  करने  की  हकदार  है  ।

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  विधान  के  बन  जाने  के  बाद  उनके  मन्त्रालय

 ने  सनदी  लेखपाल  की  बड़ी  शर्मो  के  बारे  में  कोई  प्रध्ययन  किया  है  क्या  यह  फ़्में  जिनके  हाथ  में  90  प्रतिशत

 लेखा  परीक्षण  का  इससे  प्रभावित  हुई  हैं
 ?  क्या  उन्होंने  ऐसो  बड़ो  कम्पनियाँ  के

 भागी  दारों
 की

 प्रायकर  विवरणी  काग्रों  की  जाँच  की  है  क्योंकि  इसी  के  द्वारा  हम  इस  बात  का  पता  लगा  सकते  हैं  कि  कया

 इस  विधान  के  द्वारा  उनकी  ग्राय  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 25  लाख  रुपये  को  प्रदत्त  पूंजी  वाली  बात  भी  समझ  में  नहीं  श्राती  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 कम्पनी  कानून  में  किए  गए  इस  संशोधन  के  द्वारा  परीक्षकों  की  बड़ी  जिन्होंने  कि  इस  क्षेत्र  में

 भ्रपना  प्रभुत्व  जमा  रखा  की  अ्राय  पर  कुछ  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 श्री  बेदब्नत  बरुद्ना  :  सीमा  के  अ्रतिरिक्त  नए  संशोधन  द्वारा  इस  बात  की  भी  की  गई  है

 कि  जिन  कम्पत्तियों  में  सरकार  वित्तीय  संस्थानों  और  बैंकों  के  91  प्रतिशत  शेयर  हैं  सरकार  उनमें

 लेखा  परीक्ष कों  की  निय  क्ति  प्रत्यक्ष  रूप  सें  करेगी  गर्त  लेखा  परीक्षकों  की  नियुक्ति  के  मामले  में  सरकार

 बहुत  महत्वपूर्ण  कार्य  कर  रही  है  सरकार  उन  कम्पनियों  में  भी  लैखा  परीक्षक  fared  कर  रही  है  जिनके

 25  प्रतिशत  शेयर  वित्तीय  बैंकों  ale  राज्य  प्रथवा  केन्द्र  सरकार  के  पास  न  हों  ।  साथ  ही  हमने

 लागत  war  परीक्षण  का  कार्य  भी  चालू  किया  है  ate  इसका  परिणाम  यहं  होगा  कि  सरकार  कम्पनी  की

 लागत  के  सम्बन्ध  में  भी  लेखा  परीक्षण  का  श्रादेश  दे  संकेगी  ।  हमा रा  एक  झ्रादेश  हैं  जो  कि  कम्पनी  सोशल

 अ्रॉडिट  श्राडर  के  नाम  से  जाना  जाता  इंस  ग्रादेश  के  दारा  कम्पनी  के  लैख्रों  के  बारे  में  लेखा  परीक्षक

 द्वारा  दी  जाने  वाली  रिपोर्ट  में  एक  विवरण  द्वारा  यह  भी  बता ना
 श्रावश्यक  होगा  कि  क्या  कम्पनी  निर्धारित
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 भ्रास्तियों  का  उचित  रिकार्ड  रख  रही  है  प्रौर  क्या  प्रबन्ध  व्यवस्था  ने  निर्धारित  Paina

 फ़ालतू  पुर्जों  तथा  कच्चे माल  का  समुचित  रिकार्ड  रखा है  ।  क्या  लेखा  पुस्तिकाओं
 में

 पाई  गई

 लुटियों  को  ठीक  किया  गया  है
 ae

 क्या  शेष  स्टाक  का  ठीक  मूल्यांकन  किया  गया  है
 ।

 इसे  श्रादेश  के
 परिणामस्वरूप  लेखा  परीक्षक  को  कई  बातों  की  पड़ती  है  ।  यह  एक  बहुत  उपबन्ध

 है  ate  इसने  सामाजिक  लेखा  परीक्षण  की  प्रणाली  को  चालू  है  ।  यद्यपि  इसके  परिणामों  को  जानने

 में  एक  दो  वर्ष  का  समय  लग  जाएगा  लेकिन  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  श्राश्वस्त  है  कि  इससे  देश  को

 लेखा  परीक्षण  पद्धति  में  महत्वपुर्ण  परिवतँन  होगा
 ।

 जहां  तक  लेखां  परीक्षेकों  को  हर  दो  तीन  साल  बाद  बदले  जाने  का  सम्बन्ध  हैं  यह  व्यवस्था  सम्भव

 नहीं है  ।

 सरकार  THE  उपाय  किए  हैं  सरका र  इस  व्यवसाय  के  लोगों  को  श्रनूचित  रूप  से  तग
 नहीं

 करना

 चाहती  ।  यह  एक  ऐसा व्यवसाय  है  जो  श्रौद्योगिक  प्रणाली  में  काफ़ो  योगदान  दे  रहा  है  ।  उन्हें  समर्थन

 की  ऑ्रावश्यकता  है ब्रौर  साथ  हो  उन्हें  कुछ  विनियमों  की  श्रावश्यकता  है  wie  हमने  कई  विनियम  बनाए

 इस  व्यवसाय  का  राष्ट्रीयकरण  नहीं  किया  जाएगा  |

 श्री  चिन्तामणि  पाणिप्रही  t(qatzaz) )  सभापति  महोदय  मैं  उन  सब  माननीय  सदस्यों  का

 ara  हुं  जिन्होंने  इस  चर्चा  में  भाग  लिया  है  ।  मैं  यह  महसुस  करता  हूं  कि  वर्त मा  न  श्राधिक  परिस्थितियों

 में  यह  विधेयक  पुर्णतया  संगत  है  ।  अज  कार्यक्रम  हमा रे  समक्ष  इसका  उद्देश्य  मुनाफ़ाखो

 जमाखोंरी  चोर  बाजारी  को  रोकने  के  साथ-साथ  मूल्य  वद्धि  को  भी  रोकना  है  ।  इसलिए  हमें  उद्योगों  की

 उत्पादन  लागत  को  भी  देखना  ,  होगा  ताकि  मूल्यों  को  बढ़न ेसे  रोका  जा  सके  ।  लेखा  परीक्षण  ही  एक

 ऐसा
 व्यवसाय  है  जो  सरकार  को  उसकी  farterey री  निभाने  में  सहायता  दे

 सकता

 देश  में  11,000  से  fits  सनदी  लेखापाल  हैं  ौर  8000  लेखा  परीक्षण  फ़र्म  हैं  ।  वित्त

 मन्त्रालय  के  एक  Hay  में  कहा  गया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्न  मन्व्रालयों  are  विभागों  में  2,800

 सनंदी  लेखापालों  को  खपाया  जा  सकता  है  लैकिन  सरकारी  क्षेत्र  में  ्रनमानित  wees  का  केवल  7-8

 प्रतिशत  ही  खपाया  जा  सका  है  ।  क्या  हम  सरकारी  क्षेत्र  श श्रौर  सरकारी  विभागों  में  लेखा  परीक्षण

 के  काय  का  विस्तार  नहीं  कर  सकते  ।  लेखा  परीक्षण  के  कार्य  का  श्रधिकाधिक कलाव  किया
 जाए

 ताकि

 कम  से  कम  उतने  प्रतिशत  लोगों  को  सरकारी क्षेत्र  के  निगमों  श्रौर  सरकारी  विभागों  में  काम  मिल  जाए
 जिनके  बारे  में  श्ननुमान  लगाया  गया  है  ।  मन्त्री

 महोदय
 को  इसकी

 जांच
 करनी

 यदि  हम  चोर  बाजारी  को  रोकना
 चाहते

 है ंतो  लेखा  के  कार्य  को  सरवा र  के  नियंत्रणाधीन

 रखा  जाना  चाहिए  क्योंकि  केवल  यही  एक  ऐसा  माध्यम  है  जिसके  द्वारा  प्रारम्भ  से  ही  जांच  हो  सकती
 है

 ।

 यह  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  मन्त्री
 महोदय

 ने  कहा  है  कि  एक  प्रकार  के  सामाजिक  लेखा  परीक्षण

 के  बारे  में
 कड़े

 अदेश ज जारी  कर
 दिए  गए  हूँ  ताकि

 विभिन्न  बातों  की  जांच हो  सके  ।  देश  में  श्रापात  स्थिति
 के  बाद  श्रार्िक  कार्यक्रम  ने  जो  यह  नई  जिम्मेदारी  लेखा  परी  क्षण  फर्मों  पर  डाली  है  उसके  प्रति

 उन्हें  जागरुक  हो  जाना  चाहिए  ।  मैं  श्रपना  विधेयक  वापिस  लेता

 विधेयक  सभा  को  श्रनमति  से  वापिस  wart
 The  Bill,  was  by  leave  withdrawn
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 संविधान
 भाद्र  5,  1898

 (aT s5s  74  163 को

 संविधान  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)
 BILL

 74  शर  163  का  श्री  कण  चन्द्रापन  द्वारा

 (Amendment  of  -Articles  74  and  163)  by  Shri  न्
 क  Chandrappan

 श्री  सी०  कं  चन्द्रप्पन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ष्प्कि  भारत के  संविधान  का

 श्रौर  संशोधन  करने  वाल  विधेयक  पर  विचार  किया  जाएं  ।

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  संसद  तथा  राज्य  विधान  सभाश्रों  की  afa-afcaat  में  मंत्रियों  की

 अधिकतम  सीमा  निर्धारित  करना  है  ।  विधायकों  द्वारा  एक  दल  से  निष्ठा  हंटाकर  दूसरे  दल  में

 निष्ठा  रखने  की  संमस्या  तथा  दल-बदल  करने  की  समस्या  पर  विचार  करने के  लिये  नियुक्त

 उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  ने  साथ  ही  साथ  यह  भी  सिफारिश  की  कि  मंत्रि-परिषद्  के  श्राकार

 पर  कोई  सीमा  निर्धारित  की  जानीਂ  चाहिये  ।  बात  केवल  यही  नहीं  है  किं  देश  उन  ae  होने  वाला

 व्यय  वहन  नहीं  कर  सकता  श्रपितु  मंत्रिमण्डल  का  विस्तार  दल-बदल  के  लिये  उपयोंग  में  लाया

 जाता है  ।  पहलें  श्राम  चुनाव से  .  चौथ  झाम  चुनाव  TH  दल-बदल  के  कुल  210  मामलों

 में  से  116  दल-बदलुग्रों  को  विभिन्न  राज्यों  के  मत्त्रिमण्डलों  में  मन्त्री  का  पद  दिया  गया  ।

 यह  राजनीतिक  भष्टाचार  का  मामला  है  ।  यह  विधेयक  पेश  करने  का  कारण  यही  है  |

 जब  कभी  राज्य  में  राजनीतिक  ग्रस्थिरता  उत्पन्न  हुई  श्रौर  मुख्य  मंत्री  ने  देखा  कि  उसकी

 गद्दी  पुरी  तरह  सुरक्षित  नहीं  है  तो  उसने  विरोधी  qet  के  सदस्यों  को  श्राक्षित  करने  का  प्रयास  किया

 शर  उन्हें  मन्त्ि-परिषद्  में  दे  दिया  ।  उदाहरण  के  लिये
 जब  बिहार  में  शोषित  दल  के  श्री  बी०

 पी०  मुख्य  मंत्री  थे  तो  उनके  मन्त्रिमण्डल  में  34  थे  ।.  उनके  स्थान  पर  ag  श्रीਂ

 केदार  पाण्डे
 के  मन्त्रिमण्डल  की  संख्या  बढ़ाकर  46  कर  गई  इसे  किस  तरह

 न्यायपूर्ण  ठहराया  जा  उद्देश्य  यह  होना  चाहिये  कि  प्रशासन  को  क्षमता  पुवक  चलाने  हेतु
 एक  किन्तु  ठोस  मन्त्रिमण्डल  बनाया  जाये  |

 श्री  बसन्त  साठे  पीठासीन  r  ।

 [Shri  Vasant  Sathe  in  the  chair]

 यदि  हमें  इस  स्थिति  का  सामना  करना  है  तो  फिर  सव  प्रथम  श्रावश्यकता  इस  की  है
 कि  लोगों  में  पूरी  तरह  राजनीतिक  जागरूकता  पैदा  की  जाये  ।  इसका  एकमात्र  हल  यही  है  कि  जनता

 को  दल-बदल  करने  वाले  सदस्यों  को  वापस  बुलाने  का  alee  दिया  जाना  चाहिये  ।  यदि  कोई  सदस्य
 दल-बदल  करता  है  तो  उसके  निर्वाचकों  को  उसे  वापस  बुलाने  का  aferarzt

 होना
 चाहिये  1

 दल-बदल  सम्बन्धी  समिति  विचार  विमश  करने  के  पश्चात  इस  मतैक्य  पर  पहुंचो कि  एक  सदनीयਂ
 विधानमंडल

 के
 लिये  मन्त्रि-परिषदों  में  मंत्रियों  की  संख्या  सदस्यों  की  कुल  dea  का  10  प्रतिशत

 तथा  द्विसदनीय  विधानमण्डल  में  कुल  संख्या  का  11  प्रतिशत  होनी  चाहिए  ।  उन  शज्यों  तथा
 संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  जहां  विधायकों  की  संख्या  100  से  कम  मन्त्रियों  की  संख्या  इस  ढंग  से
 निर्धारित  की  जानी  चाहिए  कि  उनकी  संख्या  निम्न  सदन  के  सदस्यों  की  संख्या  से  15
 प्रतिशत  से  ग्रघिक  नहों  ।  किन्तु  दुर्भाग्य  की  बात

 है  कि
 कई  वर्ष  बीत  गए  हैं  फिर  भी  ml  तक

 सरकार
 ने

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  विधान  पेश  नहीं  किया  है  |

 139



 Constitution  (Amendment)  Bill
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 हमने  श्राज  ही  समाचार  पत्नों  में  पढ़ा  है  कि  कांग्रेस  दल  ने  विरोधी  पक्ष  के  6  सदस्यों  को
 अपने

 दल  में  सिलाया है
 ।

 जिनमें  से  तीनਂ  लोक  सभा
 के

 हैं  तथा  तीन  राज्य  सभा  के  हैं  ।  मुझे  इस

 बात  में  कोई  acta  नहीं  है  कि  कोई  दल  श्रपनी  राजनीतिक  गतिविधियों  का  प्रचार  कर  रहा  है
 लोगों  को  श्रपने  विचार  बता

 रहा  है  WITT - ~  लोगों  को  प्रपत  कार्यक्रमों  से
 श्रवगत  करा

 रहा  यह  तो श्रच्छी  बात हैं
 |  किन्तु  यहां  fara  सभाश्रों  तथा  संसंद के  सदस्य  जनता

 द्वारा  निर्वाचित  किए  गए  है  ।  वे  व्यप्टिभाव  नहीं  एक  संसद  संदस्य  को  लगभग  10

 लाख  went  चुनते  ह  झ्ौर  इसलिये  वह  उन
 सब

 लोगों  के  प्रति  जिम्मेदार  होता है  ।  निर्वाचित  हो
 जाने के  बाद  यहां  श्राकर  दल-बदल  कर  श्रौर  मतदाताओं  के  साथ  विश्वासघात  करने  का  उनको

 कोई
 श्रधिकार नहीं  है

 ।  वह  एक  श्रवैतिक  राजनैतिक काय  है  ।

 जो  दल  TAT  जो  व्यक्ति  गम्भीरता  से  यह  सोचते हैं  कि  यह  देश  लोकतंत्र  के  मार्ग  पर  चलता

 यह  देश  झंपने  लक्ष्य  की  प्राप्ति  लोकतांत्रिक  संस्थायें  हों  नहू  इन  लोकतांत्रिक

 संगठनों  की  सजब त  करने  के  लिये  ईमानदारी  से  श्रंथक  प्रयासਂ  करना  चाहिए  ।  इसी  भावना  से  मैं  इस

 fagaa  को  संभा  के  प्श्  कर  रहा  हूं  ।

 थ्री  ato  ato  नायक  प्रस्तावक  मने  इस  देश  की  राजनीति  में  विद्यमान  रोंग

 का  जो  निदान  बताया  है  वह  बोधगम्य  है  किन्तु  हमें  देखना  ae  है  कि  उन्होंने  जो  उपचार  बताया

 हैं  क्या  उससे  यह  बीमारी  दूर  हो  सकेगी  |

 विधेयक  में  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  मन्त्ि-परिषदों  में  मन्त्ियों  की  संख्या  लोक  सभा  या

 राज्य  विधान  मण्डलों  के  सदस्यों  की  कुल  संख्या  का  10  प्रतिश्त  से  श्रधिक  नहीं  होनीਂ  चाहिये  ।

 यंदि  निर्धारित  संख्या  से  मंत्रिमण्डल  का  गठन  हो  भी  जाता  है  तो
 इससे  TH  प्रकार  की

 नौकरशाहीਂ
 eyaeaT  पेदा  हो

 जायेगीਂ  जिसमें  कि  सदस्य  मुख्य  मंत्री  तथा  प्रधानਂ  मंत्री  के  दरवाजे  खटकाते

 fatr  ।  वे
 कहेंगे

 कि  श्रभी  तो  तीन  स्थान  खाली  पढ़े  हुए  हैं  जिन्हें  जाना  चाहिये  |  चाहे

 उनको  भरने  की  झ्रावश्यकता  कदापि  न  हो  ।  ऐसी  परिस्थितियों  में  स्थिति  वर्तमान
 स्थिति  से

 श्रौर  बदतर  हो  जायगी  ।  यद्यपि  विधेयक  की  भावना  boric  है  किन्तु  इसमें  जो  समाधान  बताया

 गया  है  उससे  शायद  चलाने में  बाघायें  उत्पन्न  हो  सकती हैं  ।

 श्री  एस०  पी०  भट्टाचार्य  (saat  रिया  )  मैं  श्री  चन्द्रप्पन  के  प्रस्ताव  का  स्वागत  करता  हुं  ।

 के  श्राकार  पर  प्रतिबंध  लगाने  का  प्रस्ताव  संसद  तथा  राज्य  विधान  संभाश्रों  में  सदस्यों

 को  मंत्री  पद  के  लिये  दाँव  पेच  लगाने  से  रोकते  की  दिशा  में  एक  लाभकारीਂ  कदम  हो  सकेगा  ।  श्राज

 वास्तविक  स्थिति  यह  है  कि  लोग  अपने  cara  कीं  सिद्धों  के  लिये  मंत्री  पद  प्राप्त  करने  के  इच्छुक

 होते  जनता  को  समस्यात्रों  कीं  हल  करनें  में  उनकी  कोई  रुचि  नहीं  होती  है  ।  यदि  मंत्रि-मण्डलों

 के  प्राकार  की  सीमा  निर्धारित.कर  दी  जाये  तो  इससे  अपने  व्यक्तिगत  स्वार्थ  के  लिंये  दल-बदल

 की  काफी  कम  हो  इसका  एक  झावश्यक  परिणाम  यह  हीगा  कि  रॉजनीतिंक

 कम  हो  जायेगी  |  ्र्त  श्रस्थिरता  को  कम  करने  तथा  राजनीतिक  सौदेबाजी  को

 रोकने  कें  लिए  हमें  इस  प्रकार  के  संशोधी  विधेयक  को  स्वीकार  कर  लेना  चाहिए

 श्री  Go  लकप्पा  :  मैं  समझता हुं  कि  श्री  चन्द्रप्पन  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  विधेयक

 बेकार  ar  है  क्योंकि  उसका  किसी  प्रकार  से  लाभ  नहीं  उठाया  जा  सकता  |  इसका  एक  प्रमुख  कारण
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 अझमस्त  27,  1976  संविधान

 (HAPOS  74.0  ौर  163  का  संशोधन )
 पाण  ा

 भी  है  कि  श्रब  हमारी  वर्तमान  सरका र  कुछ  क्रांतिकारी  परिवर्तन ला  रही  भारत  की  विद्यमान

 लोकतंत्र  प्रगाली  में  परिवतत ar  रहा  कई  नये  oar  किये
 जा  रहें  हैं  ।  श्रनेक  प्रकार  के

 नये  विकास  काय  किये  जा  रहे  हैं  यह  सब  कुछ  लोकतांत्रिक  प्रगाली  के  माध्यम  से  किया  रहा

 यही  करण  है  कि  देश  में  लोकतांत्रिक  प्रगालो  को  सुदृढ़  बनाने  तथा  उसके  क्वत्यों  को  कारण  बनाने

 के  लिए  संविधान  में  भी  भ्रपेक्षित  परिवर्तन  किये  जा  रहे  हैं  ।

 संसरीय  aiteia  का  set  सरकार  की  स्थिरता  से  किन्तु  हमें  यह  भी  सुनिश्चित  करना

 चाहिए  कि  मंत्रिमण्डल  सक्षम  हो  ।  मंत्रियों  का  चुनाव  स्थिरता  सुनिश्चित  करने  तथा  Afa-

 मण्डल  के  श्राकार  का  निगंध  करने  का  fare  मुख्य  मंत्री  या  प्रधान  मंत्री  को  इसका  क झ्थ

 यह  नहीं  कि  मंत्रिमण्डल  में  सामूहिक  की  भावना  ने  हो  ।

 दल-बदल  के  प्रश्न  पर  एक  संयुक्त  समिति  fart  कर  रही  है  तथा  ग्रावश्यक  परिवर्तन  सुंझाने

 के  प्रति  प्रयत्न  कर  रही  द्र्त  प्रस्तावक  को  चाहिए  था  कि  वह  समिति  के  कार्य  पुरा  होने  तक

 प्रतीक्षा  करते  और  एक  व्यापक  विधेयक  लाते  |  इस  प्रकार  इस  विधेयक  से  कोई  qa  सिद्ध  नहीं  sar

 हमें  समन्वित  रूप  संसदीय  लोकतंत्र  को  मजबत  करने  का  प्रयत्न  करना  चाहिए  ।

 श्री  To  स्टाक  (Aaagar) : :  यह  विधेयक  उद्देदयहीन  है  प्रस्तावक  के  श्रतुसार

 इस  विधेयक  का
 उद्देश्य

 देश  की  राजनीतिਂ  में  fray  दल-बदल  की  मुख्य  बुराई  को  रोकना

 किन्तु  समझ  में  नहीं  श्राता  कि  इस  विधेयक  से  वह  बुराई  कैसे  दूर  होगी  ।  weal  ara  तो  यह  है  कि

 दल-बदल  क्यों  होता  क्या  दल-बदल  उतना  जितना  कि  इसको  बताने  का  प्रयास  किया

 गया  इस  संदर्भ  में  हमें  यह  नहीं  भूल  जाना  चाहिए  कि  हमारा  संविधान  कोई  धाई  w

 संविधान  नही ंहैं  हम  अपने  संविधान  में  जनता  को  सर्वोच्च  स्थान  देते  हैं  ।  उसे  पुरा  है

 कि  ag  किसी  भी  दल  के  प्रतिनिधि  को  que  या  विधान  सभा  में  भेजे  ।  इतना  ही  नहीं  किसी  दल

 का  कोई  सदस्य  यदि  यह  देखे  कि  उसका  दल  घोषित  नीति  के  विरूद्ध  काम  कर  रहा  है  तो  वह  उसके

 विरूद्ध  अपना  मत  दे  सकता  है  भ्रौर  उसे  उस  दल  से  भ्रलग  हो  जाना  ग्र्त  इस  समूचे  प्रश्न

 पर  इस  दृष्टि  से  ही  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 दल-बदल  के  सम्बन्ध  में  अध्ययन  करने  के  लिए  निधुक्त  की  गई  बड़े-बड़े  योग्य  व्यक्तियों

 की  स्मिति  ने  भी  केवल  इतना  हीं  सुझाव  दिया  है  कि  मंत्रिमण्डल  का  श्राकार  10  प्रतिशत तक  सीमित

 क  या  इस  सुझाव  से  इन  योग्य  व्यक्तियों  की  श्रदरदशिता  का  पता  चलता

 कांग्रेस  इस  समय  एक  ऐसा  दल  है  जिसमें  एकता है  प्रौर  यहीं  कारण  अब  इसे  छोड़कर

 कोई  नहीं  जा  रहा  है  ।

 मंत्रिमण्डल  पर  10  प्रतिशत  की  सीमा  लगाना  बुद्धिमतापूर्ण  यह  क्यों  नहीं  माना  जाता

 कि  संसद्  के  नेता  में  कुछ  उत्तरदायित्व  की  भावना  होगी  ।  alc  यदि  श्राप  यह  सोचें  कि  यहां  चन  कर

 राने  वाला  व्यक्ति  अयोग्य  है  तो  इसका  ae  होगा  कि  उसे  चुनने  वाले  भी  अयोग्य  यदि  ऐसा

 सोचते हैं  तो  हम  लोकतंत्र की  जड़ों पर  कुल  ।  चलाते हैं  ।
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 झ्र्त  इस  विधेयक  को  लाने  के  पोछे  दुष्टिकोग  ही  गलत  क्योंकि  इसका  ही  गलत

 सिद्धान्त  पर  wiai<ta  समाधान  समस्या  से  कह्डीं  धिक  खतरनाक  है  ।  भ्रसलियत यह  है  कि

 विधेयक  म्रलोकतांब्रिक  है  1

 Shri  Ramavtar  Shashtri  (Patna)  :  I  strongly  support  the  Bill.  The  measure:  put
 forward  by  tne  moveris  timely  and  practcal.

 After  the  elections  in  1967  the  Congress  Party  lost  majorityin  9  States.  As  thereof,
 Coalition  or  united  front  Governments  were  formed  in  these  States.  Efforts  were  then  made  by
 the  Congress  Party  to  create  defections-in  those  parties  who  were  Partners  of  the  ruling  united
 front  Governments,  so  that  they  could  again  establish  their  Government  .  In  order  to  counter
 this  threat  of  defection,  the  ruling  ‘parties  in  the  States  tried  to  maintain  their  unjty  and  to  in
 support  of  other  political  parties by  including  as  many  members  of  those  parties  in  their  minis-
 tries  as  they  possibly  could,  In  Bihar  alone,Soshit  Dal  Ministry  had  37  ministers,  Organisation
 Congress  Ministry  headed  by  Shri  Harihar  Singh  had  33  ministers  and  Ghafoor  Ministry  had
 46  ministers.  It  would  also  be  worthwhile  to  note

 that  from
 1967  to  1974  II  ministeries  were

 formed  in  Bhiar  state  alone.

 Tuerefore,  we  find  that  ministers  are  appointed  in  otder  10  win  over  the  support  of  a  party,
 to  please  the.members  or  to  give  representation  to  a  particular  caste  or  community.  They  are
 not  appointed  because  of  their  merit  or  in  the  interest  of  the  state  concerned,  While  ccmpetcnt

 hardly  get  an  opportunity  to  become  ministers,  the  corrupt  and  the  opportunists  grab
 the  opportunity  and  become  Ministers,  Therefore,  certain  norms  should  be  laid  down  which
 should  be  adhered  to  while  constituting  ministries.

 इसके  पश्चात्  लोक  सभा  30  1976/8  1898  (31a)  के
 म्यारह

 बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई
 ।

 The  Lok  Sabha  then
 ह  aby  adjourned

 tall  eleven  of  the  clochon  Monday,
 August

 joth,  1996/
 Bhadra  8y  1898  (S  de

 ह  आ
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